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 २०  PEAS

 लोक-सभा  ग्यारह  बज  समस्त  हुई

 अध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |

 प्रश्नों  के  मौखिक उत्तर

 दूध  ats

 *FAQR  श्री  राधा  रमण  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  गत  अक्तूबर  में  श्रीनगर  में  राज्य
 मंत्रियों

 के  एक  सम्मेलन  में  दूध  के  संभरण  को

 नियमित  करने  तथा  उसमें  सुधार  करने  के  लिये  देश  के  विभिन्न  भागों में  दूध-बोर्डे  स्थापित  करने  के

 सम्बन्ध  में  कोई  सिफारिश  की  गयी  aT;

 तो  क्या  सरकार  ने  इस  सिफ़ारिश  को  करने  के  सम्बन्ध  में  कोई यदि  हां

 कार्यवाही की

 यदि  तो

 इन  दूध  बोर्डों में  कितने  प्रतिनिधि  होंगे  ate  उनका  मुख्य  काम  कया  होगा
 ?

 और  हां  । कृषि  उपमंत्री  मो ०  च०

 कौर  संघ  राज्य-क्षेत्रों के  प्रशासनों  को  यह  सम्मति  दी
 गयी

 है  कि  ऐसे

 प्रत्येक  नगर  जहां  द्वितीय  योजना  के  अधीन  दूध  संभरण  योजना  चल  रही  एक  संविहित

 दूध  बोर्ड  की  स्थापना  की  जाये  |

 प्रत्येक  दूध  बोर्ड  में  स्वास्थ्य

 प्राधिकारियों तथा  राज्य  सरकारों  के  प्रतिनिधि  होंगे  ।  उनकी  संख्या  अ्रलग-भ्रलग  स्थानों  की  स्थानीय

 परिस्थितियों  के  अनुसार  अलग-भ्रमण  होगी  ।

 दूध  बोर्ड के  मुख्य  कार्य  ये  होंगे--दूध  संभरण  के  सुधार  के  लिये  योजना  तैयार  उत्पादकों  ,

 समाहर्ता त्रों  ,  वितरकों  तथा  डेरी  व्यवसायियों का  पंजीयन  और

 विधायकों तथा  उपभोक्ताओं  के  लिये दूध  के  भाव  निश्चित  दूध  की  किस्म  को  गिरने  से
 कौर

 दूध  के  उत्पादन तथा  उपभोग  को  बढ़ावा  देने  के  लिये  प्रचार  तथा  विज्ञापन का  काम  करना  |  इन

 नियमन  तथा  पर्यवेक्षण  सम्बन्धी
 कार्यों  के  भ्र ति रिक्त  यदि

 बोर्ड
 प्रावव्यक

 समझे  तो  वह  दूध

 प  प्र ग्र जी  में  ।

 ove
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 की  विधायक  तथा  वितरण  क  लिय  AIK  ध  उत्पादकों  के  निर्माण  तथा  बिक्री के  लिये

 अपना  प्रबन्ध  भी  कर  सकता  है  |

 श्री  राधा  रमण  :  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भिन्न  राज्यों में  दूध

 संभरण  की  दशा  को  सुधारने के  लिये  इन  दुध  बोर्डों  के  द्वारा  प्रिया
 किस  ma  योजना से  राजकीय

 सहायता  देने के  लिये  कोई  राशि  निश्चित  की  है
 ?

 part  मो ०
 व०  कृष्णप्पा  :  सम्पूर्ण  देश

 में  दुग्धशालाओं  की  विकास  योजनाओं
 के

 लिये  लगभग

 २०  करोड़  स्त्रियों की  एक  राशि  निर्धारित  की  गयी है  ।

 दी०
 चं०  फार्मा

 :  इन  दूध  बोर्डों  द्वारा  दूध  से  कौन-कौन  से  उत्पाद  तैयार  किये  जायेंगे

 थें  किस  अभिकरण  के  माध्यम  से  तैयार  करवाये  जायेंगे
 *?

 श्री  मो०  कृष्णप्पा  :  मिल्क  पाउडर  तथा  मिल्क  क्रीम  बनाने  वाले  कारखाने  स्थापित

 करने  के  बारे
 में  कई  योजनायें  हैं  ।  मुझे  यह  बताने  की  श्रावश्यकता  नहीं  है  कि  कौन-कौन  से  दुध

 उत्पाद

 तैयार  किये  जायेंगे ।  इन  मिल्क  पाउडर तथा  AYA  के  कारखानों  में  सभी  दूध  उत्पाद  तैयार
 किये

 जायेंगे  |

 [ To  राम  सुभग  कया  यह  सच  है
 कि

 देश  में  दूध  उत्पादों  की
 कब

 पर्याप्त
 कमी  हो

 गयी

 है श्रौर यह यह  कमी हर  वर्ष  बढ़ती  जा  रही है  ।

 श्री  मो  ०  Fo  कृष्ण प्पा  :  यह  सच  नहीं  वास्तव  यह  योजना नस्ल  सु सुधारने  के  लिये

 are  उससे  देश
 में  दूध  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिये  कौर  ga हम  उस

 योजना  को  लागू  कर

 रहे  हैं
 ।

 मुझे  विश्वास है  कि  दूध  का  उत्पादन  कम  नहीं  हो  रहा  बल्कि  wad  वह  बढ़ेगा
 ।

 श्री  ब०  स०  मत्ती  :  इन  बोर्डों  को  स्वयं  अपनी  योजनायें  लाग  करने का  कहां  तक

 अ्रघिकार  है
 ?

 मो०  do  कृष्ण प्पा  :  उनके  अधिकारों के  बारे  में  मैंने  goa  उपरोक्त  उत्तर  में  बता
 दिया

 है  ।  उन्हें  योजनायें  लागू  करने  का  सं विहित  अधिकार  होगा  |

 श्री | ह
 Go

 नायर  :  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  कई  राज्यों में  दूध
 तथा  दूध

 उत्पादों का  प्रति  व्यक्ति  उपभोग  बहुत  कम  है--केरल  कौर  मद्रास  में  यह  २  ग्रोस  प्रति  दिन से  भी

 कम  है  जबकि  पंजाब  में  १६  जोंस  प्रति  दिन  है--क्या  इन  राज्यों  में  दूध  बोर्डों  को  प्रोत्साहन

 देने के  लिये  भारत  सरकार कोई  विशेष  श्रमदान  देगी  ?

 fat  पो०  व्‌०  कृष्ण प्पा  :  जब  य  योजनायें  बनायी  गयी  तब  इन  सभी  बातों
 को  ध्यान

 में
 रखा

 गया  था  ।  योजनायें  तैयार  करते  समय  प्रत्येक  राज्य की  धन  खर्चे  करने  की  क्षमता  aria

 ध्यान
 म

 रखा  गया
 था

 श्री  दास प्पा  :
 देश  में  दूध  का  उत्पादन  देश  की  बढ़ती  हुई  आबादी के

 श्रीपाल  से  ही  बढ़

 रहा  है  या  नहीं  ?

 शी  मो०  Fo  कृष्ण प्पा :  ऐसा
 नहीं  है

 ।  दूध  का
 उत्पादन  देश  में  बढ़ती

 हुई  आबादी
 के

 अ्रनुरूप नहीं  बढ़  रहा  है  ।  इस  योजना का  उद्देश्य  यही  है  कि  देश के  सभी  लोगों के  लिये  कौर  alae  दूध

 उत्पादित
 किया  जा  सके

 —_—  ————

 मूल  अंग्रेजी  में  |
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 डा०  सुशीला  नायर
 :

 इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 बौर  मछली  लगभग  एक  ही

 वर्ग  की  वस्तुयें  हैं--क्योंकि  वे  प्रोटीन  प्रदान  करती  हैं--क्या  भारत  सरकार  ने  कोई  ऐसी  समन्वित

 योजना  बनायी है  जिससे  इन  वस्तुओं  के  उत्पादन के  लिये
 विभिन्न  स्थानों

 पर  प्रोत्साहन दिया  जाये

 ताकि  समस्त  भारत  के  विभिन्न  स्थानों पर  रहने  वाले  सभी  व्यक्तियों को  पर्याप्त  प्रोटीन  प्राप्त  हो

 सक े?

 श्री  Ato  [- ०  कृष्ण प्पा  :  हां  ।  माननीय  सदस्या  का  यह  कथन  ठीक  है  कि

 दंड  शौर  मछली  मनुष्य  को  आवश्यक  प्रोटीन  प्रदान  करती  हैं  ।  जेसा  कि  डा०  सुशीला नायर  ने  कहा

 है  यदि  केरल  वासियों  को  केवल  २  अंस  प्रति  व्यक्ति  दूध  मिल  रहा  है  पंजाब  वासियों  को  १२

 ala  प्रति  व्यक्ति तो  केरल  वासी  अ्रधिक मछली  प्राप्त  कर  सकता  है  जबकि  पंजाब  के  लोग  उससे  वंचित

 रह  जाते हैं  ।

 श्रीराम  रल  ध्

 +

 श्री  ada

 श्री  स०  च०  सामन्त
 1३२३.  J

 श्री  सुबोध

 |  श्री  हेम

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  वैकल्पिक ora  रेल  सम्पर्क  के
 लिये

 सर्वेक्षण  पूरा  हो  गया

 क्या  स्थायीकरण  समिति  द्वारा  सुझाये गये  मार्ग  के  अतिरिक्त  किसी  श्र  मार्ग का  भी

 सर्वेक्षण  प्रारम्भ  किया  गया  कौर

 इस  सम्बन्ध  में  प्रशासन  द्वारा  क्या  सिफारिश  की  जाती  है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  नहीं  ।  सर्वेक्षण  प्रभी  हो  रहा  है  ।

 नहीं  ।

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्री  जीवन  कया  यह  सच  है  कि  यद्यपि  स्थायीकरण  समिति  ने  यह  सिफ़ारिश  की  है  कि

 कोटा  से  दोमोहाती  तक  के  रेल  सम्पर्क  के  लिये  सर्वेक्षण  Va  क्य
 नागा

 राज्य-सरकार  ने  उस  सवाल

 के  चीफ़  इंजीनियर  को  हिदायतें  जारी नहीं  की  हैं  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां  :  मैंने  प्रभी-प्रभी  यह  बताया है  कि  उसका  सर्वेक्षण  इस  समय हो

 रहा  है  | N

 श्री  बर्मन
 :

 मेरा  wet  यह  है
 कि

 क्या  यह  सच  है
 कि  सरकार ने  चीफ़  इंजीनियर को  यह

 हिदायत  दी  है  कि  ag  बैलाडोना  से  दोमोहाती  तक  सर्वेक्षण  न  करें  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :  यह  सच  नहीं  है  ।

 श्री  बर्मन
 :  इस  सत्र में  १७  फरवरी  को  श्री  राज  बहादुर  द्वारा  दिये  उस  वक्तव्य  को  ध्यान

 में  रखते  हुए  कि  PEX  में  वर्तमान  एन०  एच
 ०

 एलाइनमेंट  म०  ३१  से  पांच  मील  नीचे  टोरसा  पर  एक

 भ्रंग्रेजी  में  ।
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 पुल  बनाने  की  योजना  तैयार  की  गयी  थी  कौर  ERR  में  सम्पूर्ण  योजना  को  छोड़  देना  क्या  यह  सच

 है  कि  रेलवे  मंत्रालय  श्री  भी  वही  ग़लती  करने  जा  रही  है  ?

 श्री  शाहनवाज़  खां
 :

 माननीय  मंत्री  इस सर्वेक्षण  के  परिणाम  के  सम्बन्ध  में  पूर्वे  धारणा  बना

 रहे  हैं  ।  पहले  सर्वेक्षण तो  होने  फिर  हम  उस  सामग्री एवं  आंकड़ों  के
 प्राकार

 पर  जो
 आंकड़े

 इकट्ठे  किये  निर्णय  करेंगे  |

 श्री  हेम  awa  क्या  श्रीराम  लिक  पर  गाड़ी  सर्विस  को  अधिक  कुशल  बनाने
 की  दृष्टि से

 मनिहारा  घाट  पर  ब्रह्मपुत्र नदी  पर  एक  पुल  बनाने  की  प्रस्थापना पर  विचार  किया  कौर

 यदि  तो  उसका  निर्माण  कार्य  कब  प्रारम्भ  किया  जायेगा  ?

 areata  खां  :  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात  होगा  कि  हमने  हाल  ही  में  ब्रह्मपुत्र पर

 qe  at  भ्र मीन गांव  के  बीच  एक  पुल  बनाने  का  निर्णय किया  है

 थ्री  हेम

 अध्यक्ष ਂ  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  का  यह  कहना  है  कि  दूसरी  प्रस्थापना  अधिक  भ्रमणी है  |

 यह  उनका  एक  सुझाव  मात्र  है  ।  प्रदान  तो  कोई  जानकारी  प्राप्त  की  दृष्टि  से  पूछा  जाता

 सुझाव  देने
 के

 लिये  नहीं ।  प्रशन  का
 उत्तर  यह  दिया  जा  चुका  है

 कि
 थ  कौर  श्रमीनगांव  के  बीच

 एक  पुल  बनाने  का  निर्णय  किया  गया  है  ।

 श्री  मैंन
 :  कया

 में  एक  शौर  अनुपूरक प्रदान  पूछ  सकता  हूं  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  हां  ।

 pat  बसंत
 :

 प्रदान  के  भाग  में  मैने  यह  पूछा  था
 :

 स्थायीकरण समिति  द्वारा  सुझाये गये  मार्ग  के  अतिरिक्त  किसी  ate  मार्ग  का  भी  सर्वेक्षण

 प्रारम्भ किया  गया  है  1”

 में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  केवल  स्थायीकरण  समिति  द्वारा  प्रस्थापित  मार्ग  का  ही  सर्वेक्षण

 किया जा  रहा  या
 कि  झ्रासाम

 कौर  बंगाल  प्रतिनिधियों  द्वारा  सुझाये गये  किसी  wer  मार्ग  का

 भी  सर्वेक्षण  किया  जा  रहा  है  ?

 pat  शाहनवाज़ खां  :  पहले  तो  स्थायीकरण समिति  की  सिफ़ारिशों के  होते हुए  भी  स्वतंत्र

 रुप  से  कुछ  सर्वेक्षण  किये  गए  थे
 ।

 उनमें  से  एक  साल  से  बिनागुडी तक  के  लिये
 कौर

 रावलगुडी
 राम शाही से  लिपुर  दवारा  तक  कई  कौर  सर्वेक्षण  भी  किये  गये  थे  ।  स्थायीकरण  समिति की  सिफारिशों

 के  परिणामस्वरूप अब  एक  नया  सर्वेक्षण किया  जा  रहा  है

 महोदय :  अगला  |

 श्री
 हेम

 मेरा
 एक

 औचित्य  प्रदान
 है  ।  प्रश्न  पूछने  वालों  में

 मेरा
 भी  नाम  मैं

 श्री

 बर्मन  से  स्पर्धा  तो  नहीं  परन्तु  उन्हें  चार  अनुपूरक  प्रश्न  पूछने का  दिया  गया  है  जब

 दी  जाय े।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में
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 महोदय
 :

 जो  माननीय  सदस्य  किसी  प्रदान की  पूर्व  सूचना  पहले  देते

 उन्हीं  को  प्राथमिकता दी  जाती  दोष  सदस्यों  के  नाम  उसमें  सम्मिलित कर  लिये  जाते  हैं  ।

 माननीय  सदस्यों  को  यह  भी  समझना  चाहियें  कि  केवल  एक  ही  व्यक्ति  को  सभी  प्रदान  नहीं  पूछ

 लेने  चाहियें  ।  यदि  कोई  प्रश्न  किसी  अन्य  सदस्य  द्वारा  पुछा  जा  चुका  है
 तो

 सदस्यों  को
 उसी

 को

 दोहराने  की  श्रावद्यकता नहीं  है  ।  पौर  फिर हम  केवल  एक  ही  प्रदान  के  जरिये  किसी  विषय  पर  सम्पूर्ण

 जानकारी  प्राप्त  नहीं  कर  सकते  ।  मैं  श्री  हेम  बरुना  को  किसी  अन्य  sear  पर  दो  अनुपूरक प्रदान  पूछने

 का  श्रवसर दें दूंगा दे  दूंगा  |

 मूल्य  स्थिरीकरण  बोर्ड
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 Mt  स०  सामन्त

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  देश  में  खाद्यान्नों  की  बढ़ती  हुई  कीमतों  को  नियंत्रण में  रखने  के
 लिये  मूल्य

 स्थिरीकरण  बोर्ड  की  स्थापना  करने  का  विचार  करती

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही
 की  गयी  है

 ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :  प्रस्थापना

 धीन  है  ।

 श्री  सुबोध  क्या वह  ats  स्थापित किया  जायेगा  ?

 श्री ब्र०  न्०  थामस :  प्रस्थापना  at  विचाराधीन  है  ।  जेसा  कि  माननीय  सदस्य  को  ज्ञात

 खाद्यान्न  जांच  समिति  ने  यह  सिफ़ारिश  की  है  कि  मूल्यों  के  सामान्य  रूप  से  स्थिरीकरण  के  लिये

 एक  उच्च  झक्की-प्राप्त नीति  निर्धारण  निकाय  की  स्थापना की  कौर इस  महत्वपूर्ण  विषय पर

 विचार  करना  नत्यावदयਂ  था  ।  उस  पर  इस  समय  विचार  किया  जा  रहा  है
 ।

 fat  सुबोध  उस
 बोर्ड

 के  सामान्य  कार्य  क्या  होंगे  ak  क्या  वह  मूल्य-स्थिरीकरण

 के  भ्र ति रिक्त  कोई  कार्य  भी  करेगी
 ?

 श्री ब्र
 |: ०

 थामस
 :

 वास्तव  खाद्यान्न  जांच  समिति  की  सिफ़ारिश के  शभ्रनुसार  यह  एक

 प्रकार का  उच्च  शक्ति  प्राप्त  बोर्डे  होगा जो  कि  भ्रामक  प्रश्नों पर  सरकारी  निर्णयों  से  भ्रमणी  प्रकार

 से  सम्बद्ध  रहेंगा  ।

 श्री  त्यागी  :
 क्या  सरकार  मूल्य  निर्धारण  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  करने  के  लिये  किसी  संविहित

 कानून  का  सहारा  लेने  का  इरादा  रखती  है  या  कि  वह  इसके  लिये  आधिक  साधनों  पर  नियंत्रण

 रखने  का  इरादा  रखती  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  भर  वास्तव  अत्यावश्यक  पण्य  अधिनियम  के  भ्रमित

 इस  प्रकार  का  एक  संविहित  उपबन्ध  पहले  ही  है  ।  उसके  अनुसार  सरकार  को  यह  शक्ति  प्राप्त  है  कि

 वह  सं विहित  रूप  से  मूल्य  निर्धारित कर  सकती  है  परन्तु  हम  तो  मुख्य रूप  से  miss  साधनों पर

 ही  निर्भर  करते

 मूल  अंग्रजी में  ।



 ioe  मौखिक  २०  284s

 fart  त्यागी  :  सरकार  द्वारा  मूल्यों  की  कौन-सी  उच्चतम  सीमाएं  निर्धारित  की  गयी  कौर

 क्या  वे  सीमायें  पर्याप्त  ऊंची हैं  जिससे  कि  किसानों  को  ate  अधिक  खाद्यान्न  उत्पन्न  करने की  प्रेरणा

 मिल  सके  ?

 fat  प्र०  जेन  :
 कुछ  एक  क्षेत्रों  जहां  से  हम  अन्न  की  वसूली कर  रहे  उच्चतम  सीमायें

 निर्धारित कर  दी  गयी  हैं  ।  वे  मूल्य  अलग-अलग  राज्यों  में  ्रलग-ग्रलग हैं  ।  वे  मूल्य  निर्धारित  करते  समय

 हम  इस  बात  का  पुरा  ध्यान  रखते  हैं  कि  उनसे  किसानों को  कोई  हानि  न  हो  ।

 पंडित  ato
 ना०  तिवारी :  क्या  सरकार ने

 खाद्यान्नों
 के  उत्पादन  की  कीमत

 का  अलग से  हिसाब

 लगाया शौर  क्या  झ्राजका  विक्रय  मूल्य  उत्पादन  मूल्य  से  अधिक है  ?

 श्री  श्र०  प्र०  जैन
 :

 नहीं  ।  हमारे  पास  खाद्यान्नों के  उत्पादन  मूल्य  के  बारे  में  निश्चित

 ७५  नहीं हैं  ।  कुछ  एक  अग्रिम  प्रयोग किये  गये  परन्तु  यह  कहना  कठिन है
 कि

 हम
 उनसे

 किसी  अन्तिम  निर्णय  पर  पहुंच सकते  हैं  ।

 श्री  मुही उद्दीन
 :

 ऐसे  कौन-से  उपाय  हैं  जिनसे  केन्द्रीय
 सरकार

 द्वारा  निश्चित  मूल्यों  को  राज्यों

 में  लागू  किया जा  क्योंकि  हम  देखते  है ंकि  इस  समय  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  निर्धारित मूल्यों

 का  ठीक  प्रकार  से  अनुसरण  नहीं  किया  जा  रहा  है
 ?

 श्री  श्र०  प्र०  जैन
 :

 उन्हें  लागू  करने  का  उचित  उपाय  राज्य
 सरकारों

 की
 विधि  तथा

 व्यवस्था  ही  है  ।  हमें  उसी  पर  निर्भर  करना  पड़ता  है  |  जहां  तक  माननीय  सदस्य  के  कथन  का  सम्बन्ध

 उस
 पर  मुझे भी  बड़ा  खेद  है  कि  राज्य  सरकारें  उस  संविहित  मूल्यों  को  उतनी  weet  प्रकार  से  लागू

 नहीं
 कर

 रही  हैं  जितना
 कि

 होना  चाहिये
 ।

 मुर्गा खानों  का  विकास

 श्री
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 श्री  स०  चं०  सामन्त

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  सभा-पटल पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  कि  जिसमें  यह  बताया

 गया  हो  कि

 ४  REY  को  नयी  दिल्‍ली  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्य-क्षेत्रों  के  मुर्गी खानों के

 विकास  पदाधिकारियों  तथा  केन्द्रीय खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय के  पदाधिकारियों का  जो  तीन  दिन  का

 सम्मेलन  हुआ  था  उसमें  क्या-क्या  निर्णय  किये  गयें

 इन  निर्णयों को  संघ  राज्य-क्षेत्रों  में  कैसे  लागू  किया  जायेगा
 ?

 कृषि  उपमंत्री  मो०  ब्०  :
 सभा-पटल  पर

 एक  विवरण  रखा  जाता है

 जिसमें  सम्मेलन  की  मुख्य-मुख्य  सिफ़ारिशें  निहित  हैं  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ५८ |

 (@)  उन
 सिफ़ारिशों

 को  संघ
 राज्य-क्षेत्रों

 में  मुर्गीपालन  खाना  विकास  पदाधिकारी

 मुर्गीखाना  विकास  कार्य  के  प्रभारी  अधिकारी  कार्यान्वित  करेंगे  ।

 fat  बमन
 :

 उस  सम्मेलन  की  एक  सिफ़ारिश  यह  थी  कि  :

 प्रारम्भ  करने के  लिये  हरिजनों कौर  ag  व्यक्तियों  को  उधार के  रूप  में  पर्याप्त

 लि
 वित्तीय  सहायता  दी  जाये

 1”
 सं ~

 मूल  प्रंग्रेजी  |
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 कया  मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  प्रयोजन  के  लिये  विशेष  रूप  से  हरिजनों  को  कितनी  राशि  वितरित

 की  गयी  atc  क्या  प्रशिक्षण  संस्थानों  में  हरिजनों को  आकर्षिक  करने  का  कोई  प्रयत्न  किया

 गयाहै
 ?

 श्री  सो  Fo  कृष्ण प्पा  :  केवल  हरिजनों को
 देनें

 के
 लिये  कोई  sort

 राद  नहीं
 की

 गयी

 परन्तु  सामान्य  रूप  से  सारे  देश  में  मुर्गीखानों के  विकास के  लिये  २५  करोड़
 रुपयों

 की
 राशि  निश्चित

 की  गयी  है  ।  देश  में  मुर्गीखाना  प्रारम्भ  करने  के  लिये  इच्छुक  किसानों  को  उधार  देने  की  भी  व्यवस्था

 इसमें  से  बहुत-सा धन  हरिजनों को  ही  क्योंकि  यह  काम  अधिकतर  उन्हीं  लोगों  द्वारा

 किया  जाता  है  |

 श्री  बमन
 :  पूर्वी  पाकिस्तान से  कितनी  राशि की  मुर्गियों तथा

 झंडों
 का

 आयात
 किया  जाता

 है  जो  कि  अब  बन्द  कर  दिया  गया  क्या aa  इसी  देश  में  मुर्गीखानों  के  विकास  के  सम्बन्ध

 में  कोई  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं  ?

 श्री  मो०  कृष्णप्पा  :
 मेरा  ख्याल  है  कि  श्री  पूर्वी  पाकिस्तान से  के  ग्रायात पर  प्रतिबन्ध

 लगा  दिया  गया  है  भ्र ौर  में  अ्रपने  ही  देश  में  मुर्गी खानों  के विकास  की  दृष्टि से  इसका  स्वागत करता  हूं
 ।

 पूर्वी  पाकिस्तान  से  हर  मौसम  में  लगभग  २०  लाख  प्रेडो  प्रतिमास  करते  थे
 |

 श्री ब०  स०  मृति  :  माननीय  उपमंत्री  ने  कृपया  यह  बताया  है  कि  अधिकांश  राशि  हरिजनों

 को  ही  प्राप्त होगी  ।  क्या  यह  उत्तर  तथ्यों  पर  भ्राधारित  है  या  कि  केवल  ही  है  ?

 श्री  मो ०
 यादव  कृष्ण प्पा  मुर्गीपालन  कोई  ऐसा  व्यवसाय  नहीं  है  जिसे  कि  देश  का  हर  कोई व्यक्ति

 मुख्य  रूप से  हरिजन ही  इस  कायें  को  अपनाते  कुछ  एक  भ्रमण  लोग  भी  परन्तु

 बहुत  कम
 ।

 श्री  दशरथ  देव
 :  किन-किन संघ  क्षेत्रों  में  यह  योजना चलाई  कौर  प्रत्येक  किसान

 को  उधार के  रूप  में  कम  से  कम  कितनी  राशि  दी  जायेगी ?

 श्री  सो०  Fo  कृष्ण प्पा  :  प्रत्येक  किसान  को  ५००  रुपया  दिया  जायेगा  उन  किसानों  के  लिये

 एक  प्रशिक्षण  कोर्स
 भी

 है
 ।

 एक  योजना  के  अधीन  उन्हें  १५  दिन  का  प्रशिक्षण दिया  जाता  है  कौर  दूसरी

 के  अ्रधीन तीन  महीनों  का  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  तीन  महीनों  तक  प्रशिक्षण प्राप्त  करने  के  बाद  वे

 मुर्गीखाना स्थापित  करनें  के  लिये  ५००  रुपयों  की  राशि  पायेंगे  ।  परन्तु  यह  राशि  उन्हें  नकद  नहीं  दी

 जायेंगी
 यह

 तो  केवल  आधार भूत  स्टाक  कृत्रिम  रूप
 से

 ८. ह
 सेने  की  एक  मशीन  तथा  अन्य

 आवश्यक

 वस्तुभ्नों के  रूप  में  दी  जायेंगी  ।

 fat त्र ०
 To  नायर

 :  क्या  सरकार
 को

 ज्ञात  है
 कि

 सामुदायिक  विकास  खण्डों
 शर  राष्ट्रीय

 विस्तार
 सेवा  क्षेत्रों

 में
 किये  गये  जैसे  कि  ब्लैक  मिनोरका  कौर  व्हाइट लैग  हौ

 प।लने  का  तजुर्बा  कोई  विशेष  उत्साह दायक  सिद्ध  नहीं  gare  क्योंकि  किसानों  को  वर्ष के  प्रत्येक

 दिन  उनके  खाने  पर  १५  प्रति  दिन  व्यय  करने  पड़ते  हैं  जबकि  देसी  मुर्गियो ंके  दाने  पर  एक  धेला

 भी  खर्च  नहीं  करना  पड़ता  ?  क्या  इस  समस्या पर  विशेष  रूप से  विचार किया  गया  है  ?

 fat  सो०  Fo
 कृष्ण प्पा

 :
 एक  देशी  मुर्गी  ह  में  अ्रघिक  से  अधिक  ५३  अ्रंडे  दे  सकती  जबकि

 एक  व्हाइट  लैग  डिटेन  एक  वर्ष  में  २०८  कक अंडें  दे  सकती  है  ।  व्हाइट  लैग  होने  के  पालनें  पर  यदि  १००

 प्रतिशत भी  afer  खर्च  हो  जाये तो  भी  उसके  पालने  वालों  को  उससे  तीन  सौ प्रतिशत से  भी  अधिक

 as
 प्राप्त हो

 सकते  हैं  ।

 मूल  अ्रंग्रेजी  में  ।



 मौखिक  उत्तर  २०  YRys
 eX

 रेलवे  यात्री  सुविधायें

 श्रीनारायण  दास र
 PAU)

 श्री  वि०  च०  दाल

 बया  रेलबे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 क्या  तीसरे  दर्जे  के  रेलवे  यात्रियों  की  कठिनाइयों  ate  सुविधाओं  के  भ्रध्ययन  के  लिये

 रेलवे  के  उच्च  पदाधिकारियों  के  छिपे  वेष  में  घूमने  की  कोई  प्रस्थापना  विचाराधीन
 भ्र ौर

 यदि  तो  उसका  स्वरूप  क्या  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  इस  तरह  का  एक  सुझाव  सरकार  को  मिला

 जिसे सब  रेलों  को  भेज  दिया  गया  है  प्रौढ़  उनसे  कहा  गया  है  जैसा  मुमकिन  इस  पर

 वाई  करें  ।

 सुझाव  यह  है  कि  रेलवे  के  amar  तीसरे  दर्जे  में  छिपकर सफर
 करें और  देखें  कि  तीसरे

 दर्जे
 में  लोग  किन  हालतों में  सफर  करते  हैं  तौर  जहां  कहीं  जरूरी

 उनकी  कठिनाइयों को  दूर  करने

 के  सिये  सुझाव  दें  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  किसी  रेलवे ने  उस  सुझाव के  अनुसार  कार्य  करना
 प्रारम्भ

 कर

 दिया है  ?  यदि  तो  किस  रेलवे ने  ?

 श्री  शाहनवाज  at:  हां  ।  पश्चिमी  रेलवे में  उसके  अनुसार  काय  प्रारम्भ  कर  दिया  है  |

 उसके  कुछ  पदाधिकारियों  ने  वहां  का  दौरा  शुरू  कर  दिया  है  ।

 श्री  श्रीनारायण दास  :  क्या  इन  पदाधिकारियों ने  अपने  पर्यवेक्षण  के
 परिणामस्वरूप

 कोई

 रिपोर्ट भेजी  है  ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  हां  ।  रेलवे  के  सम्बन्ध  में  उनके  जो  भी  अनुभव  उनके  बारे  में  उन्होंने

 एक  रिपोर्ट भेजी  है  ।

 श्री  भक्त  दर्शन
 :  क्या  कभी  माननीय  मंत्री  जी  ate  माननीय  उप-मंत्री  जी  ने  यह  विचार  किया

 है  कि  उन्हे ंभी  भेस  बदल  कर  यात्रियों  की  कठिनाइयों  का  अध्ययन करना  चाहिये  |

 मंत्री
 जगजीवन राम  )  :  भेस  बदल  कर  तो  ऐसा  नहीं  किया

 क्योंकि डर  है  कि

 भेस  बदलने
 पर  भी  वे  पहचाने  लेकिन  भ्र मू मन  बिना  नोटिस  के  वे  तीसरे  दर्जे  के

 an  ~

 पेंट्स  में  जा  कर  देखा  करते  हैं  कि  लेते  a  पानी  की  क्या  हाल  है  कौर वहां
 श्रावक-कार

 है  या  नही ं।

 भारत-नावं
 मत्स्य-ग्रहण  परियोजना

 1*३२८.  श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 TAT  की  ara नींदाकाड़ा में  प्रारम्भ  की  गयी  भारत-नार्वे  मत  परियोजना  के  सम्बन्ध  में  कितनी  प्रगति  हो

 चकी  है  ?
 आआ

 मूल  प्रेमी  में  ।



 9X9
 २०  eeus  मौखिक  उत्तर

 कृषि  उपमंत्री  मो०
 वें०  :  लोक-सभा

 पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है

 जिसमें बताया  गया  है  कि  ae  में  स्थापित  की  गयी  भारत-नार्वे  परियोजना  दें  कितनी  प्रगति  हो  चुकी

 है  ।  [  देखिए  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या
 ५६

 श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :  इस  देश  में  मत्स्य-ग्रहण  कार्य  को  यंत्रों  द्वारा  चलाने  के  सम्बन्ध  में

 नावें  के  लोगों  द्वारा  सुझायी  गयी  कार्यवाहियों  में  से  कोई  कार्यवाही
 की

 गयी  है
 !

 श्री मो०  Fo  कृष्ण प्पा  :  इस  परियोजना का  यही  है  कि  मछली  पकड़ने  का  काम

 यंत्रों  से  किया  मछलियां  पकड़ी  जायें  मछ॑लियों  का  उनका  संधारण  तथा

 उनकी  बिक्री  का  प्रबन्ध  किया  जाये  ।  इस  परियोजना  में  यंत्री कृत  नौवहन  मत्स्य-ग्रहण  कार्य  में  लोगों

 को  प्रशिक्षण  देना  भी  सम्मिलित  है  ।

 श्री  वें०  प०  विवरण  से  यह  प्रतीत होता  है  कि  मज़दूरी  प्र
 सामग्री

 पर
 खाने

 माननीय मंत्री  ने  १२  तारीख  को  एक  के  उत्तर में  बताया  था  कि  इस  परियोजना  में  पैट्रोल  पर

 VWiooc  रुपये  मासिक  aa  ata  हैं  ।  मैं  यह  पुराना  चाहता  हुं  कि  इस  छोटी-सी  परियोजना  पर  पैट्रोल

 पर  इतना  खच  क्यों  किया  जा  रहा  है  ?

 tat  Ato
 त्र ०  कृष्ण प्पा  :  माननीय  सदस्य  ने  इस  सम्बन्ध  में  कई  प्रदान  पूछें  हैं  हम  उनका

 उत्तर  दे  रहे  हैं  ।  उन  प्रश्नों  में  यह  पूछा  गया  है  कि  पैट्रोल  पर  कितना  खर्च  किया  जाता  है  पौर  उनके

 वेतन  बिल  क्या-क्या  माननीय  सदस्य  को  सभी  ब्यौरे  प्राप्त  हो  जायेंगे  ।  यदि  वे  यह  महसूस

 करते हैं  कि  पैट्रोल  इरादी पर  भ्रमित  राशि  खरे  की  जा  रही  है  तो  उस  स्थिति  में  उस  पर  विचार  किया

 जा  सकता  प्रौर  विचार  करने  के  लिये  एक  समिति  पहले  ही  विद्यमान है  ।  हम  मामला उसके  सम्मुख

 प्रस्तुत  करेंगे  ।

 fat  दें
 प०

 नायर
 :
 में  यह  बात  नहीं  कह  रहा

 ।  १२  तारीख  को  इसका  उत्तर  दिया जा  चुका

 है--उसकी  एक  प्रति  भी  मेरे  पास  है  ।  उसमें  यह  बताया  गंया  है  कि  पैट्रोल  पर  ४,०००  रुपये  खर्चे  होता

 है
 ।

 जैसा  कि  मैंने  निवेदन  किया  है  उस  परियोजना  का  क्षेत्र  बहुत  छोटा  अधिकांश  क्षेत्र  ऐसा

 है  जहां पर  मोटर  नहीं  पहुंच  सकती  ।  वें  तटवर्ती  गांव  तो  फिर  उस  पर  केवल  पैट्रोल पर  ही  इतना

 खर्चे--  रुपये  मासिक  खर्च--कैसे  हो  जाता  है  ?

 गयी  पो०  दें  कृष्णप्पा  :  वहां पर  लगभग  २४  नावे ंके  व्यक्ति र थ  उनका  वहां पर  एक  बहुत

 बड़ा  है  ।  उनकी  गाड़ियां हैं  ौर  लगभग  ६४  नौकायें भी  हैं  ।  उन्हें  श्रपनी इन गाड़ियों इन  गाड़ियों

 के  लिये  पैट्रोल  इस्तेमाल  करना  पड़ता  है  ।

 श्री  दास प्पा
 :

 माननीय  उपमंत्री  ने  बताया  है  कि  विपणन  इस  सारी  योजना  का  एक  महत्वपूर्ण

 अंग  है
 ।

 क्या  श्राप  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  इन  मछलियों  को  आन्तरिक  क्षेत्र  में  ले  जाने  का  प्रबन्ध

 होगा ?  क्या  सरकार  यह  महसूस  करती  है  कि  उनके  परिवहन  के  लियें  माल-डिब्बों  शादी  की  पर्याप्त

 व्यवस्था है  ?

 श्री मो०  कृष्णप्पा  :
 परिवहन  की  समस्या  तो  seat  इसी  वर्ष  ही  उत्पन्न

 हुई  है  जबकि  उन्होंने

 यंत्रीकृत  नावें  से  गहरे  सागर  में  मछलियां  पकड़नी  आरम्भ  की  हैं
 ।

 वें  यह  सोच  रहे  हैं  कि
 क्वि लौन से  भ्रान्त रिक  क्षेत्र  में  प्रतिदिन  मछली  भेजने  के  लिये  मीटर  लाइन  का  शीतागार की  व्यवस्था

 वाला  माल  डिब्बा  प्राप्त  किया  जायें  ।

 मूल  it  में  ।
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 रामेश्वर  टाटिया  :  क्या  इस
 परियोजना

 के  परिणामस्वरूप मछली  पकड़ने  के
 काय  म

 कोई  प्रगति  दृष्टिगत  हुई  है
 ?

 श्री  मो०  Fo  कृष्ण प्पा  :  इस  योजना  का  मुख्य  उद्देश्य  यही  है  कि  5.0  को  यंत्रों  द्वारा  मछली

 पकड़ने र  मत्स्य-ग्रहण  से  सम्बन्धित wey  कार्यों  को  यंत्रों  द्वारा  करने  का  प्रशिक्षण दिया  जाये
 इस  परियोजना के  द्वारा  चार-पांच  महीनों  तक  लगभग  Poy  मछली  पकड़ी  जा  सकेंगी

 ।

 श्री  वें०  To  नायर  तथा  श्री  कौडियाल  go-

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्य  सदैव  मछली  पकड़ने  के  बारे  में  प्रश्न  पूछते  रहत  हैं
 ।

 4०  नायर  :  यह  मेरे  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  में  है  ।  हमें  अनुमति  दी  जाये
 कि

 हम  इस  सम्बन्ध

 में  कुछ  प्रदान  पूछ  सकें  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  तो  फिर  माननीय  सदस्य  ने  इस  प्रशन  की  सुचना  स्वयं
 क्यों

 कोई  बात  माननीय  सदस्य  को  इस  सम्बन्ध  में  प्रश्न  पूछने  के  कौर  कई  अवसर दिये  जायेंगे  |

 खाद्यान्न  जांच  समिति

 श्री  दी  ०  चल

 श्री  स०  स०  बनर्जी

 1१३२६  श्री  वाजपेयी

 सरकार |

 संगण्णा

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  २५  १९५७  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या
 CUS

 के  उत्तर के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि  क्या  खाद्यान्न  जांच  समति  की  faa  मान ली  गई  हैं
 ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :  यह  सिफारिशें  wit  विचाराधीन हैं  |

 श्री  दी०  चं०  मेरे  ख्याल से  पिछली  बार  यह  बताया गया  था  कि  कुछ  सिफ़ारिशों

 को  स्वीकार  कर  लिया  अच् ग्र ौर  कुछ  को  स्वीकार  किया  जा  रहा  है  ।  कितनी  सिफारिशों  मान  ली  गयीं

 हैं  ate  कितनी  मानी  जाने  वाली  हैं
 ?

 fat ०
 नि ०

 थामस  :  मूल्य  स्थिरीकरण  बो  की  स्थापना  जैसी  कुछ  बड़ी  सिफारिशें  = ग

 जिनके  बारे  में  उत्तर  दिया  जा  चका  खाद्यान्न  स्थिरीकरण  संगठन  की  स्थापना  के  बारे  में  एक

 सिफारिश  है  ।  फिर  उन्होंने  रक्षित  स्टाक  रखने  की  आवश्यकता  की  भी  सिफारिश  की  थी  ।  इसे  हमने

 सिद्धांत रूप  में
 स्वीकार

 कर  लिया  है  ।  हमारा  विचार  गेहूं  और  चावल  का  १०-१०  लाख टन  का  आपात

 कालीन  स्टाक  तैयार  करने  का  है  यद्यपि  संभव  है  कि  चावल  का  १०  लाख  टन  का  स्टाक  फौरन  ही  न

 रखा  जा  सके  ।  फिर  समिति  tate  विनियामक  कार्यवाहियों  की  सिफारिश  की  है  ।  यह  एक  प्रकार

 से  पूर्ण  नियंत्रण  कौर  मुक्त  व्यापार  के  बीच  का  रास्ता  होगा  ।  इनका  सम्बन्ध  व्यापार  के  लिये  लाइसेंस

 देने से  जिसे  हमने  स्वीकार
 कर  लिया  उचित  मूलवाली  दूकानें  प्रदेश  atte  बनाने

 से  है
 ।

 हमारी  विंमान  नीति  आमतौर  पर  समिति  द्वारा  सुझाई  गयी  रूपरखा  के  भ्रनुरूप ही  है  ।

 उन्होंने  देश
 में  वसूली  की

 सिफारिश
 की  है

 ।
 हम  इसे  भ्र पना  रहे  हैं  ।  उन्होंने  उचित  मूल्यों  वाली

 कार्य के  ढंग  में  भी  कुछ  जैसे  रूपभेदित  राशन  पहचान-पत्र  लागू  करने  arte  की

 सिफारिश  की  है
 ।  हमने  इसे  अपना  लिया  है  ।  फिर  उन्होंने  इस  प्रकार  का  प्रोत्साहन देने  की  सिफारिश

 की  कि
 ७१७०७

 मूल  अंग्रेजी
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 गश्रध्यक्ष  महोदय
 :  ।  मंत्री  महोदय  यह  बताना  चाहते  हैं  कि  मंत्रालय  इन  सभी

 मामलों  के  बारे  में  पूरी  तरह  है  ।

 श्री  श्र०  स०  थामस
 :

 जहां  ।

 पाध्या  महोदय  :
 जिस  समय  माननीय  सदस्य

 ने  यह  पूछा था  कि
 कितनी  सिफारिशें

 मान
 ली

 गयीं  यदि  मंत्री  महोदय  यह  कहे  कर  चुप  हो  जाते  कि  तो  मैं  बिल्कुल  संतुष्ट हो  जाता  |

 यदि  यह  पूछा  गया  होता  कि  सब
 सिफारिशें

 क्या-क्या  हैं  तब  वह  विवरण  दे  सकते  थे
 |

 श्री  रंगा
 :

 क्या  सरकार  ने  खेती  की  लागत  कौर  फसल  की  कीमतों  के  बारे  में  कोई  जांच
 की

 कया  विभिन्न  राज्यों में  कम  से  कम  कोई  अग्रिम  जांच  ही  प्रारम्भ  की  गयी है  ?

 fait  +.." है ५  स०  थामस  :  सभा में  इस  प्रश्न  का  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी

 ने  प्रभी ही  कतिपय  क्रीम  योजनाओं  के  अधीन  किये  जाने  वाले  अध्ययनों के  बारे  में  एक  प्रश्न  का

 उत्तर  दिया  है
 ।  इसके  अ्रलावा भी भी  सभा  को  मालूम  है  कि  खाद्यान्न  जांच  समिति  नें  चालू  सीजन  के  सम्बन्ध

 में  मूल्यों  सीजन  की  सिफारिश  की  थी  श्र  हमने उस  सिफारिश का  उचित  ध्यान  रखा है  ।  हमने

 १९५२-५३  में  की  वसूली  के  लिये  किये  गये  मूल्यों  र  पिछले  दो  या  तीन  sat  में  प्रचलित

 मूल्यों के  आधार  पर  भी  विचार  किया  था  |  इसमें  उत्पादन-लागत  का  ध्यान
 न

 रखने  का  तो  कोई  प्रदान

 ही  नहीं  है  ।  हमने  इस  बात  पर  भी

 _  श्रिध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति महोदय  :  शान्ति
 ।

 मेरे  ख्याल  से  इस  प्रतिवेदन  पर  तो  वाद-विवाद  द्रव  था
 |

 माननीय  सदस्य
 :

 हां  ।

 महोदय
 :  माननीय सदस्य  कृपया  मेरी  बात  सुनें  ।  हो  सकता  है  कि  किसी  प्रतिवेदन

 म  बहुत-सी  सिफारिशें  की  गयी  हों  ate  हमारे  पास  जितना  समय  हो  वह  उन  सभी  के  बारे  में  प्रदान

 पूछने  के  लिये  काफ़ी  न  हो  ।  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  अपनी  रुचि की  किसी  विशेष  सिफारिश

 के  बारे  में  भी  जानकारी  हासिल  करना  चाहते  तो  उन्हें  पृथक  प्रशन  पूछना  उसे  भ्रनुपूरक

 प्रश्न  के  रूप  में  नहीं  पूछा  जाना  चाहिये ।  मंत्री  महोदय  को  ऐसे  seal  का  उत्तर  देने की  आवश्यकता

 नहीं  मंत्री  महोदय  यदि  आमतौर पर  यह  कह दें  कि  सिफारिशें  मान  ली  गयीं हैਂ  तो  मुझे

 संतोष  हो  जायगा
 |

 जिन  माननीय  सदस्यों  ने  यह  प्रदान  पूछा  है  उन्हें  प्रश्न  पूछने से  वंचित  करना  माननीय

 सदस्यों  के  लिये  उचित  नहीं  है
 ।

 माननीय  सदस्यों  में  यह  प्रवृत्ति  होती  है  कि  वह  किसी  अन्य  माननीय

 सदस्य  द्वारा  गये  प्रदान  की  सहायता  से  पूछने  जातें  हैं  प्रौढ़  उन  माननीय  सदस्यों  को  बिल्कुल

 मौका  नहीं  देते  जिन्होंने  वह  प्रदान  की  तबालन  उठायी  है  ।  अरब  से  मैं  दो  से  ahs  अनुपूरक

 पूछने  की  झ  नहीं  दूंगा
 ।

 मैं  देख  रहा  हूं  कि  उन  माननीय  सदस्यों  को  वंचित  रखने  की  प्रवृत्ति  बढ़ती

 जा  रही  है  जिन्होंने प्रदान  पूछने  की  तबालन उठायी  है  ।  यहां  एक  माननीय  सदस्य  ने  कोई  प्रशन  पूछा

 है  ।  वह  उनका  शिशु  है  ।  लेकिन  कोई  कौर  सदस्य  उसे  लेकर  चलते  बनते  हैं  ।

 श्री  सूप कार
 :

 क्या  कमी  वाले  क्षेत्रों  के  कष्ट  का  सामना  करने  के  लिये  खाद्यान्न जांच  समिति

 के  प्रतिवेदन  के
 आधार

 पर  अल्प-कालीन  तरीके  भ्र पना ये गये  और  यदि  तो  वास्तव में  क्या

 कार्यवाही की  गयी  है  ?

 तथा  कृषि  मंत्री  श्र०  प्र०
 :

 इस  प्रकार  की  स्थिति  उत्पन्न  होने  के  बारे  में

 खाद्यान्न जांच  समिति  ने  कोई  सिफारिश
 नहीं  की  थी

 ।
 लेकिन  मैं  माननीय  सदस्य

 को
 बता  सकता

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 हूं  कि  हमने  प्रत्येक संभव  कार्यवाही की  जैसे  केन्द्रीय स्टाक  में  से
 पर्याप्त

 मात्रा  में
 अनाज  दिया है

 ay  सिंचाई  कौर  गहन  श्रम  सम्बन्धी  कार्यों  के  बिकास  के  लोगों  की  क्रय-दफ़्ती में  वद्धि  करने  की

 दृष्टि  से  भी  हमने  कुछ  रुपया  मंजूर  किया  है  ।

 श्री  संगण्णा  :  समिति  की  सिफारिश के  ware  उड़ीसा  सरकार  को  कितनी  वित्तीय  सहायता

 दी  गयी है  ?

 att  श्र०  प्र०  जैन  :  इस  समिति ने  उड़ीसा  को  वित्तीय  सहायता  प्रदान  करने  के  बारे  में  कोई

 सिफारिश नहीं  की  है  ।  लेकिन  इतना  अवश्य  gar  है  कि  योजना  आयोग  ने  जिस  दल  को  नियुक्त  किया

 था  उसने  वहां  का  दौरा  किया  था  कौर  वहां  लघु  सिंचाई  सम्बन्धी  कुछ  निर्माण  कार्यों  के  लिये  उन्हं

 कुछ  रुपया  दिया  था  |

 श्री दी०  चं०  शर्मा  :  वित्तीय  स्थिरीकरण  बो  की  स्थापना  के  इस  प्रस्ताव  को  कब  तक  क्रिया

 कवित  किया  जायेगा ?

 क  क
 {  गना  +." ह ५  प्र्०  जैन  :  इस  पर  विभिन्न  विभागों  द्वारा  विचार  किया  जा  रहा  है  जो  काफ़ी  बढ़ी  हुई

 स्थिति  में  पहुंच  गया  है  ।

 1  से

 श्री  वाजपेयी
 डा०  सुलग  सिह

 1३३०

 श्री  wry देब

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारत  ate  पाकिस्तान  के  जिनकी
 मुलाकात

 दिल्‍ली  में  Pedy

 निर्माण | में  हुई  पूर्वी  पाकिस्तान में  होते  हुए  त्रिपुरा तक  रेलवे  लाइन  का
 |  लिये  राजी  हो

 यदि  तो  क्या  इस  लाइन  के  निर्माण  की  योजना  बना  ली  गयी

 इस  प्रस्तावित  लाइन  का  सर्वेक्षण  कब  आरम्भ  किया  जायेगा
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  खां  )  भारत  श्र  पाकिस्तान  के  प्रतिनिधियों की  बैठक

 १९५७  में  कराची  में  हुई  थी  जिसमें यह  निश्चय eo  कि  त्रिपुरा  तक  जाने  वाली
 रेलवे

 लाइन के  निर्माण  की  दृष्टि  से  भारत  कौर  पाकिस्तान के  रेलवे  अ्रधिकारियों  द्वारा  संयख्त  रूप  से  सर्वेक्षण

 का  कार्य  श्रारम्भ  किया  जाये  ।

 नहीं 1

 पूर्वी  बंगाल  रेलवे  भ्र धि कारियों  )  के  साथ  प्रारम्भिक
 सर्वेक्षण  करनें

 की  व्यवस्था  कर  ली  गयी  है  कौर  sa है  कि  यह  जल्दी  ही  पुरा  हो  जायगा  |

 श्रेय  महोदय
 :  श्री  श्री  दीदार देब

 इससे  पहले
 कि

 मैं  अन्य  सदस्यों  को  अवसर  जिन  सदस्यों  ने  प्रशन  पूछे  हैं  वह  खड़ें  होकर

 प्रशन  पूछ
 हैं  |

 मूल  भ्रंग्रेजी  ||



 २०  geass  मौखिक  उत्तर  ७६१

 ~

 fat  वाजपेयी :  मैं  पिछले
 प्र  नरक  समय  खड़ा हुआ  था  ।  मेरा  नाम  उस  में  इसमें

 पअ्प्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  कृपया  देखलें
 |

 उनका  नाम  संख्या  ३३०  में
 भी

 है
 ।

 att  area  देव  :  क्या  सरकार  को  मालूम  है
 कि

 पूर्वी  पाकिस्तान  जिसे  पहले

 बंगाल  रेलवे  कहा  जाता  अ्रगरताला  हवाई  के  निकट  त्रिपुरा  के
 संघ  राज्य-क्षेत्र  में  से  होकर

 गुजरती  कौर  यदि  तो  जिस  समय  यह  मसला  उठेगा  क्या  सरकार  उस
 स्थान

 से  एक  रेलवे

 साइडिंग  बनाने  के  प्रशन  पर  विचार  करेगी  ?

 श्री  शाहनवाज  खां
 :

 भारतीय  रेलवे  अधिकारियों का  एक  दल  पूर्वी  पाकिस्तान गया  है  भ्र ौर

 वहां वह  विभिन्न  स्थानों का  सर्वेक्षण  करेगा ।  इस  समय  जो  मुख्य  स्थान  हमारे  ध्यान में  हैं  वह  हैं

 बल्ला  एक-दो  प्राय  रेल-सीमा  केन्द्र  |  सर्वेक्षण  पूरा  होने  के  बाद  हमें  पुरा  ब्यौरा मिल

 जावेगा |

 दिल्‍ली  के  गांवों  में  बिजली  लगाना

 *३३१.  श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  सिचाई  site  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्‍ली  क्षेत्र  के  कितने  गांवों  में  wa  तक  बिजली  लगाई  जा  चुकी

 eueNs A Me aH fHat में  aa  तक  कितने  गांवों  में  बिजली  लगाने  का  विचार  कौर

 इस  कार्य  के  लिये  अब  तक  कितना  as  किया  गया है
 ?

 सिचाई site  विद्युत  मंत्री  स०  का०  :  ११  (८  दिल्‍ली  राज्य  बिजली

 बोर्डे  के  क्षेत्र  में  ३  नई  दिल्‍ली  नगरपालिका  के  क्षेत्र  में  )  ।

 किसी  में  नहीं  ।

 सरकार  ने  कोई  खर्चा  नहीं  किया  किन्तु  दिल्‍ली  राज्य  बिजली  बोर्ड  ate  नई  दिल्‍ली

 नगरपालिका ने  गांवों  में  बिजली  देने  की  योजना  पर  अरब  तक  ५  २  लाख  रुपये  खर्च  किये हैं  ।

 गम  इसका  ast  रूपान्तर  भी  पढ़  दे  रहा  हूं  ।

 [  इसके  उत्तर  अंग्रेजी  में  भी  पढ़ा  गया  ]

 श्री  नवल  प्रभाकर :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  दिल्‍ली के  कितने

 गांवों  में  बिजली  लगानी  तय  की  गई  है  कौर  उस  पर  कितना  रुपया  खर्च  होगा  कौर  क्या  उसी के

 भ्रनुसार  बिजली  लगने  जा  रही  है  ?

 श्री
 स०  का०  पाटिल

 :
 बराबर  लगने  जा  रही  है

 ।
 पच्चीस  लाख  रुपया  योजना  में  मंजूर  है  ।

 पहली  स्कीम  जो  है  वह  & 40,000  की  है  दुसरी  १५,४०,०००  की  स्कीमें  पांच  बरस  के

 अन्दर  पूरी  होंगी  कौर  ५५  गांव  हैं  जिनमें  बिजली  जायेंगी  ।

 श्री  नवल
 प्रभाकर

 :
 चला

 मैं
 जान

 सकता  हूं  कि  ये  जो  ५४  गांव हैं  ये  किस-किस  इलाके में

 किस-किस  पुलिस  स्टेशन  में  ये  aid  हैं  ?

 श्री
 स०

 का०  पाटिल
 :  यह  एक  बहुत  लम्बी  लिस्ट  है  कौर  इन  सब

 का
 नाम  मैं  समझता

 सदन  का  समय  लेना  ठीक  नहीं  होगा  ।  ह

 ननााणाणाणण 1मल॑  अंग्रेजी  में  ।
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 माल-डिब्बों की  मरम्मत  के  लिये  वकंशाप

 '
 |  श्रीमती  zat  पाल चौधरी  :

 वाजपेयी
 रामेश्वर  टाटिया

 : 1३३२.
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 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पश्चिमी  रेलवे  में  माल-डिब्बों की  मरम्मत  के
 लिये

 एक  नये  वर्कशॉप

 की  स्थापना
 का  प्रस्ताव  भारत  सरकार

 के  विचाराधीन

 यदि  तो  निश्चय  कब  तक  होने  की  संभावना

 इस  वकंशाप की  स्थापना  कहां  की

 इस  परियोजना  में  लगभग  कुल  कितनी  राशि  व्यय  होगी  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां  ।  बड़ी  लाइन  के  माल-डिब्बों  की
 मरम्मत

 के  लिये  एक  वकांक्षा  की  स्थापना  होगी  |

 निर्माण  ara  की  मंजूरी दी  जा  चुकी  है
 ।

 कोटा  में  ।

 लगभग  RB Yo  करोड़  रुपये  |

 श्रीमती इला  पाल चौधरी  :  यह  ॒  वर्कशाप  कितने  माल-डिब्बों  की  इस

 समय  हमारी  कितने  माल-डिब्बों  की  मरम्मत  करने की  क्षमता  इस  समय  कितने  हज़ार  माल-डिब्बों

 की
 मरम्मत  की  जा  सकती  है  कौर

 इसके
 बनने  के  बाद  कितने

 माल-डिब्बों
 की  मरम्मत  की  जा  सकेंगी ?

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 चार  या  पांच  प्रश्न  और  वह  भी  एक  ही  में
 !

 शाहनवाज़  हां  ।  लेकिन  मैं  उनका  उत्तर  दूंगा  |  यह  प्रदान  बड़ी  लाइन  के  माल-डिब्बों

 की  मरम्मत  के  बारे  में  है  ।  इस  समय  पश्चिम  रेलवे  पर  हम  प्रति  वर्ष  ३,१०७  माल-डिब्बों की  मरम्मत

 कर
 सकते  हैं

 ।
 इस  नयी

 के  प्रे  हो
 जाने

 के
 द्वितीय

 योजना  काल  के
 पन्त

 तक
 मरम्मत

 करने की  हमारी  क्षमता  ८,८४४  माल-डिब्बे  प्रति  वर्ष  हो  जायेगी  ।

 श्रीमती इला  पालचौधरी  द्वितीय  योजना  काल  तक  हमें  कितने  माल-डिब्बों का  निर्माण

 कर  लेने  की  ore  है
 ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  प्रश्न  वास्तव  में  उत्पन्न  तो  नहीं  लेकिन  माननीय  सदस्या  को

 मैं  यह  बता  सकता  हूं  कि  द्वितीय  योजना  काल  के  अन्त  तक  हमें  प्राशि  है  कि  हम  बड़ी  लाइन
 शआर

 मीटर  लाइन  दोनों  को  मिलाकर  लगभग  ३६,०००
 माल-डिब्बे  प्रति  वर्ष  बनाने  लगेंगे

 ।

 श्री  रामेश्वर  टांटिया
 :  क्या  सरकार  मीटर  लाइन  के  माल-डिब्बों  की  मरम्मत के  लिये  भी

 वर्कशाप  की  स्थापना  करने  वाली  है  ?

 ii  शाहनवाज़  परिचय  रेलवे  पर  मीटर  लाइन  के  माल-डिब्बों की  मरम्मत  के  लिये

 वकांक्षा  की
 स्थापना  का  हमारा  कोई  विचार  नहीं  है

 ।

 मल  sist  में  ।
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 श्री  मुही उद्दीन  :  कया  यह  वर्कशाप  हिस्से  कौर  rea  चीज़ें  बदल  कर  ऐसे  माल-डिब्बों
 की  भी

 मरम्मत  करेगी  जिनकी
 उम्र  बीत  चुकी  है  लेकिन

 जिनकी  संख्या बहुत  ज्यादा  है  ?

 श्री  शाहनवाज खां  :  यह  उन  सभी  प्रकार  के  माल-डिब्बों  की  मरम्मत  करगी  जो  मरम्मत  के

 लिये
 वहा

 mat  ।

 रेलवे  दुर्घटनायें

 Ro  ला०  द्विवेदी  :

 श्री  राधा  रमण

 |  श्री  गोरे

 श्री  हेडा
 श्री  मधुसुदन  राव  :

 श्री  झूलन  सिह

 श्री  खाडिल कर

 श्री  स०  स०  बनों

 श्री सूरज  पाण्डे

 |  श्री  fio  Fo  चौधरी  :

 |  श्री  मोहम्मद  इमाम  :

 श्री  alo  च०  फार्मा
 1३३  ३-

 श्री  वॉरियर :

 श्री  रघुनाथ  fag  :

 श्री  स०  द - हु  सामन्त

 पंडित  gto  ato  तिवारी

 |  श्री  हेम  राज
 :

 |  श्री  पदम  देव
 :  ,

 |  सरदार  इकबाल  fag
 :

 श्री  हेम  बरुआ

 |  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :

 |  श्री  तंगामणि

 |  श्री  पांगरकर

 att  क'०  भर  मालवीय  :

 क्या  रेलबे  मंत्री एक  विवरण  सभा-पटल पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  यह  दिखाया गया

 हो  कि

 १  १९४७ से  लेकर  ३१  १९४५८  तक  की  अवधि में  भारतीय  रेलों

 के  प्रत्येक  जोन  में  कुल  कितनी  भयंकर  दुर्घटनायें  हुई

 इन  दुर्घटनाओं  के  मुख्य  कारण क्या

 इनमें  से  कितनी  के  बारे  में  तोड़-फोड़  का  संदेह  किया  जाता

 इनमें  कितने-कितने  रेलवे  कर्मचारी  और  यात्री  मारे  गये  कौर  घायल

 रेलवें  ate  यात्रियों  की  सम्पत्तियों
 को  कितनी  क्षति

 दुर्घटना  ग्रस्त  व्यक्तियों  के  प्राणियों  शौर  घायल  व्यक्तियों  को  कुल  कितना  मुआवजा  दिया

 गया

 मूल  wast  में  |
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 इन  दुर्घटनाओं के  लिये  जिम्मेदार  कर्मचारियों ate  व्यक्तियों  के  खिलाफ़  चलाये  गये

 मुक़दमों  कौर
 की  गयी

 अनुशासन  सम्बन्धी  कार्यवाही का  ब्यौरा  क्या

 ऐसी  दुर्घटनाओं की  पुनरावृत्ति  रोकने के  लिये  क्या  प्रभावकारी  कार्यवाही  निकाली

 गयी है  ?

 उपमंत्री  aerate  :  तीन  भंयकर

 qa  रेलवे  पर  एक-एक  हुई  हैं  ।

 से  लोक-सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखा  जाता  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध

 संख्या ६०  |

 श्री  ला०  द्विवेदी  :  क्या  मैं  जान  सकता  हूं  कि  जो  प्रबन्ध  wa  रेल  ऑक्सीडेंट्स की  रोक-थाम

 के  सम्बन्ध में  रेलवे  मंत्रालय  ने  किये  उसमें  कितना  कौर  नया  स्टाफ  बढ़ाया  गया  है  ae
 प्रतिवर्ष

 कितना  नया  खर्चा  किया  जायेगा  ?

 श्री  शाहनवाज  खां
 :

 इसका  जवाब  देना  तो  मुश्किल  जब  भी  कोई  सीरियस  एक्सीडेंट

 होता  है  तो  उसकी  जांच  के  लिये एक  इन्क्वायरी  कमिशन  या  इन्क्वायरी कमेटी  बिठाई  जाती  है

 जो  सितारों  वह  करती है  उनको  जहां तक  हमारी  ताकत  में  होता  प्रबल  में  लाने  की  कोशिश  हम

 करते  हैं  ।  हाल  ही  में  एक  फैसला  यह  किया  गया  है  कि  हम  ऑक्सीडेंट्स की  रोक-थाम  के  लिये
 खास

 इंस्पेक्टर ait  खास  आफिसर्स  हर  एक
 रेलवे  पर  fa

 इसी  काम  के  लिये  मुक़र्रर  करें
 ।

 अध्यक्ष  मेरा  ख्याल  है  कि  कल  रात  को  ही  मैंने  यह  आदेश  दिया  है  कि  रेलवे  दुर्घटना

 जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा होगी  ।  क्या  wa  ब्यौरे  की  इन  बातों में  जाना  भ्रावश्यक है  ?

 पति  तंगा मणि  :  केवल एक  ही  प्रतिवेदन  तो  पाया है  ।  यहां  ४ दुर्घटनाओं  का  जिक्र  लेकिन

 प्रतिवेदन एक  प्रकाशित  gare  |

 अध्यक्ष  यह  बात  मान  ली  गयी  थी  कि  दुर्घटनाओं  के  सम्बन्ध  चाहे  वह  बड़ी  दुर्घटनायें

 हों  या  सभी  प्रतिवेदन  सभा के  समक्ष  लाये  जायेंगे  शर  सभा  में  उन  पर  विचार  किया  जायेगा
 ।

 रेलवे  मंत्री  जगजीवन  राम  )  :
 जेसा  हमने  कहा  कुछ  दुर्घटनायें  ऐसी  हैं  जिनमें  पुलिस

 ने
 मुकदमे  चलाये  हैं  इन

 प्रतिवेदनों  को  सभा-पटल
 पर  रखना  संभव  नहीं  है  ।  लेकिन  विचार  यह

 है  कि  दुर्घटना  जांच  समिति  के  प्रतिवेदन  पर  चर्चा  की  जायें  ate  यह  प्रतिवेदन  माननीय  सदस्यों  को

 दिया  जा  चुको  है  ।

 महोदय
 :

 इस  प्रश्न  पर  सभा  का  समय  लेने  के  स्थान  पर  इन  बातों  को  क्या  इसी  समय

 नहीं  लिया  जा  सकता
 ?  इसे  रहने  दिया  जाय  ।  मैं  यथासंभव  जल्दी  की  तिथि  निश्चित  कर  दूंगा

 श्री  तंगा मणि
 :  इस  विवरण  में  हमें  बताया  गया  है  कि  तीन  बड़ी  दुर्घटनायें  हुई  थीं--एक  नवम्बर

 मडरोक
 दो  जनवरी  में

 ।
 इससे  मैं  यह  समझूं  कि

 कौर  कोई  भंयकर  नहीं  हुई  थी  क्योंकि

 जनवरी के  दूसरे  सप्ताह में  दक्षिण  रेलवे  पर  एक  दुर्घटना हुई  थी  जिसमें  धनुष-कोटि  जानेवाली  एक

 एक्सप्रेस  गाड़ी  तंजोर  रेलवे  स्टेशन में  एक  पैसेंजर  गाड़ी  से  टकरा  गयी  थी  जिसके  फलस्वरूप  स्थानीय

 Ure
 एल  To  सहित  चार  व्यक्ति  घायल  हो  गये  थे

 ।
 क्या  यह  भयंकर  दुर्घटना

 नहीं  fr ?

 faa  wait  में  ।
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 श्री  शाहनवाज़ खां  :  वे  की  परिभाषा के  अनुसार  भयंकर  दुर्घटना  वह  है  जिसमें  मृत्यु

 स्रष्टा  सख्त  चोट  पहुंचे  या  रेलवे  को  २०,०००  रुपये
 से

 झ्र धिक  सम्पत्ति
 का  नुक़सान  पहुंचे

 )

 mea  महोदय
 :

 इस  प्रश्न को  रहने  दिया  जाय
 ।

 श्री Ho  ला०  द्विवेदी  :  इस  स्टेटमेंट  में  यह  नहीं  बतलाया  कि  पैसेंजर  की  कितनी  सम्पत्ति

 की  हानि  हुई  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  ने  इसका  पता  नहीं  लगाया  है  या  कुछ  दिनों  में

 मालूम हो  जायेगा  मालूम  हो  जायेगा  तो  क्या  सदन  के  पटल  पर  यह  सूचना  रखी  जायेगी
 ?

 श्री  जगजीवन राम  :  से  ऐसा  होता  है  कि  जिन  पैसेंजरों की  क्षति  होती  है  वे  नगर

 रेलवे  को  बताते  हैं  तब  हमें  जानकारी  होती  है  ।  वह  जानकारी  हमारे  पास  जायेगी  तो  हम  सदन

 के  पटल  पर  रख  देंगे  |

 श्री  सुरेन्द्र नाथ  द्विवेदी  :  मेरा  अनुरोध है  कि  प्रदान  संख्या  ave  जो  सम्बन्धित प्रदान  के  बारे

 में  ही  संख्या  ३३४  के  साथ  ही  ले  लिया  जाये

 श्रिया  महोदय  :  हां  ।

 जट

 ३३४.  श्री  पाणिग्रहण
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  में  जूट  के  उत्पादकों  को  सहायता  देने  के  लिये  केन्द्रीय  सरकार  ने  उड़ीसा  राज्य

 के  लियें  कोई  वित्तीय  उपबंध  किया

 पाकिस्तान से  निम्न  श्रेणी  का  कितना  जूट  मंगाता  रोक

 पश्चिमी  बिहार  ate  उड़ीसा  के  जूट  उत्पादन  क्षेत्रों  में  निम्न  श्रेणी का  कितना a

 जूट  पैदा  होता  है  ?

 मंत्री  Fo  वा०  राज्य  में  जूट  विकास  art  के  लिये  उड़ीसा

 सरकार  को  PEYW-RS  में  2,\9&,000  रुपये  का  भ्रनुदान  ८६,८१८  रुपय ेका  ऋण  स्वीकार

 किये गये  थे

 १९५७ के  पूर्व  पाकिस्तान  से  मंगाये  जाने  वाले  जूट  के  बारे  में  श्रणी  वार  ब्यौरा

 उपलब्ध  नहीं है  ।  फिर  १९४७  में  पाकिस्तान से  मंगायी  गयी  जूट  की  लगभग

 ३  लाख  गांठों के  कुल  ग्रायात म में  २,३०,०००  गांठों  में  कतरनों  की  थीं  ७०,०००  गांठों  में  लम्बे

 रेशो  वाला  जूट  था
 |

 पश्चिमी बंगाल  में  उत्पादित  निम्न  श्रेणी  का  जूट  राज्य की  कुल  वार्षिक  उपज  का  ३४

 प्रतिशत
 है

 ।  ग्रनुमान
 है  कि

 उड़ीसा
 में  शर  किस्म  के  जूट  का

 PE YO-VS

 में  क्रमशः  EG  ५  प्रतिशत  २५  प्रतिशत था  ।  बिहार  में  PEUY-NE A में  जूट की  उपरोक्त

 का
 उत्पादन

 लगभग
 ५०  प्रतिशत

 कौर
 ३

 प्रतिश्त  था
 ।

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 उड़ीसा जट  को  कोमल

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा 1३४९
 at

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी

 करेंगे कि

 क्या  सरकार को  उड़ीसा  के  जूट  उत्पादकों  की  कौर  से  कम  दर
 कौर

 व्यापारियों  द्वारा

 उनसे  जूट  खरीदने  से  मना  करने  से  उत्पन्न  कठिनाइयों  के  सम्बन्ध  में  श्रम्यावेदन  प्राप्त  हुए  a

 क्या  इन  कठिनाइयों  को  टूर  करने  के  लिये  कोई  कदम  उठाये गये  हैं  ?

 मंत्री  प०  का
 ०  )

 सरकार को  यह  बात  स्वयं  माननीय,सरकार

 बताई थी

 मुख्य  कठिनाई  जूट  को  उड़ीसा से  उठा  कर  कलकत्ता  के  मिल  क्षेत्रों  में  ले  जाने  के  बारे

 में  है  ।  सम्बन्धित  रेलवे  प्रशासन  इस  बात  में  पूर्ण  अवगत  है  कि  उपलब्ध  संसाधनों  की  सहायता

 से  बचे  हुये  माल  को  अधिकतम  मात्रा  में  उठाया  जाये  कौर  वे  इस  sews  की  पूर्ति  के  लिये  हर

 सम्भव  प्रयत्न कर  रहे  हैं  ।

 श्री  पाणि ग्र हो  :  क्या  सरकार  ने  पूर्वी  क्षेत्र  भ्र्थात थ  पश्चिमी  बिहार  शौर
 उड़ीसा

 म

 अधिक  भू  मि  में  जूट  की  खेती  बढ़ाने  के  लिये  कोई  कोटा  निश्चित  किया

 डा पं Go  का  दीवाने  :  निश्चित  कोटा  निर्धारित  किया  गया  है  ।  हम  देश  में  जूट  उत्पादन

 बढ़ाना  चाहते  हैं  ।  किन्तु  हमारी  पद्धति  उत्पादन  क्षेत्र  में  वृद्धि  करने के  स्थान  पर  प्रति  एकड़  उत्पादन

 बढ़ाने की  कौर  प्रयत्नशील  है  ।

 श्री  पाणिग्रहण  :  इस  पूर्वी  क्षेत्र में  जूट  की  खेती  को  सहायता  प्रदान करने  के  लिये
 सरकार

 के  पास  कौन-सी  विशिष्ट  योजनायें  हैं
 ?

 पं०  ao  देशमुख  :  हम  जूट  के  विकास  के  लिये  अनुदान दे रहे हैं । हम कुछ दे  रहे  हैं  ।  हम  कुछ  एक  ऐसे

 दे  रहे  हैं  जो  जट  विकास  संरक्षण  भिगोने  की  टंकियों  और

 राज्य-सहायता प्राप्त  मूल्यों  पर  जूट के  वितरण  का  खर्चे  पुरा  करने  के  लिये हैं  ।  इसके  भ्र लावा

 कृषकों  को  जो  सहायता  दी  जाती  है  उसमें  उन्हें  बीज  व  पात्र  पहियेदारकुदालियां  *  दी  जाती हैं

 सामान  अथवा  के  की  शक्ल  में  दीर्घकालीन  ऋण  दिये  जाते  हैं  |

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :  रेलवे वैगन  उपलब्ध  करने के  भ्र लावा  उड़ीसा  के  जूट  उत्पादकों  को

 अघिक  कीमत  दिलाने  के  लिये  सरकार  ने  शहरों  कया  कार्यवाही की  है  ?

 Go  Mo  देशमुख  :  अधिक  कीमत  दिलाने  की  कोई  विशेष  योजना  तो  नहीं  है  लेकिन

 प्रचलित  मूल्य  भी  किसी  माने  में  कम  नहीं  हैं  ।

 सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी
 :

 क्या  यह  सच  नहीं  है  कि  इस  वर्ष  उत्पादकों  से  जो  कीमत  देने  का  प्रस्ताव

 किया  गया  था  वह  बाजार  मूल्य  से  कहीं  कम  था
 ।

 कौर  इसकी  वजह  यह  थी  कि  खरीदार जूट  नहीं

 खरीद रहे  थे  कौर  इस
 सम्बन्ध

 में  एक  श्रम्यावेदन
 किया  गया  था

 ?  जूट  उत्पादकों को  बाजार  भाव

 के  आधार पर
 कीमत  दिलाने

 के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गयी  है  ?

 पं०  Mo
 देशमुख

 :
 हम  यथासंभव  सहायता  करने  का  प्रयास  कर  रहे  हैं  लेकिन  यातायात

 का  यह  एक  दिन  में  हल  नहीं  हो  सकता  ।  इसमें
 मैं  कुछ  समय  लगना  भ्र नि वाये  है  ।

 fy  अंग्रेजी  में  ।

 Seed  drills.
 Wheel  hoes
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 काँच-जल-भण्डार  परियोजना

 श्री  भक्त  दिन

 श्री  स०  Wo  सामन्त
 ed  श्री  दो  च०  फार्मा

 श्री  रघनाथ सिह

 क्या  सिंचाई  wie  विद्युत  मंत्री  १६  gy  के  तारांकित प्रश्न  संख्या  ११७३  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दिल्‍ली  में  कौंच-जल-भण्डार परियोजना  के  सम्बन्ध  में  जांच-पड़ताल के  बारे  में  इस  बीच

 प्रगति  हुई

 इस  परियोजना  पर  कितना  खर्च  होने  का  अनुमान

 इस  परियोजना का  निर्माणकार्य  कब  तक  प्रारम्भ  होने की  सम्भावना है  ?

 सिंचाई
 wit  विद्युत  मंत्री

 स०  का०  जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  है  भ्र  सदन

 की  मेज़  पर  रख  दी  जायेंगी  |

 उत्तर  प्रंग्रेजी  में  भी  पढ़  देता  हूं  ।

 गया | say |  इसके  उत्तर  भ्रंग्रेजी  भी  पढ़ा

 श्री  भक्त  दर्शन  :  कया मैं  जान  सकता  हूं  कि  इस  जल-भंडार  योजना  के  बारे में  उत्तर

 प्रदेश  कौर  पंजाब  की  सरकारों  से  भी  कोई  परामर्श  लिया  गया  है  ate  कराया  उन्होंने  इसके  बारें में

 कोई  सम्मति प्रकट  की  है  ?

 किस  का०  परामर्श  तो  जरूर  किया  गया  लेकिन  इसकी  रिपोर्ट प्रभी  तक  गवर्नमेंट

 के  पास  asa है  ।  वे  लोग  wil  तक  सोच रहे  हैं  ।

 श्री भक्त  क्या  माननीय  मंत्री  जी  के  ध्यान  में  यह  बात  आई है  कि  इस  प्रस्तावित

 जल  योजना के  यानी जो  कौंच  जल-भंडार  योजना  बनेगी  उस  के  देहरादून  जिले

 डाक  पत्थर  स्थान  पर  यमना पर जो पर  जो  बांध  बन  रहा  कौर  जिस  पर  कि  लाखों  रुपया  खर्चे  भी  हो  गया

 है  उसको  धक्का  पहुंचने की  area  इसलिये  उसे  रोक  दिया  गया  है
 ?

 क्या  कोई  ऐसी  तरकीब

 नहीं हो  सकती  कि  दोनों  को  मिला कर  कोई  ऐसी  योजना चलाई  जाय  जिसमें  कि  पहले  का  रुपया

 बेकार न  जाय  ?

 श्री
 स०

 हा०
 पाटिल  मैं  तो  सभा  में  पहलें  उत्तर  दे  चुका  हूं  कि

 जब
 कौंच  योजना  जायेगी

 तो  पहली  योजना  में  निकम्मी  हो  जायेगी  ।  इसलिये  दूसरी  योजना में  जिस  पर  २  करोड़  रुपये  से  ज्यादा

 खर्च  हो  रहा  और  जिसमें  करीब  इतनी  ही  इलेक्ट्रिसिटी  पैदा  होने  वाली  कुछ  रुकावट

 नहीं
 है  ।

 सदस्य  को  दो  से  अधिक महोदय  अगला ।  में  एक  माननीय  न् ना  met  की  अनुमति

 नहीं  दूंगा
 ।

 मल  अंग्रेजी  में  ।
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 चावल  को  वालो  को  योजना

 1३३६.  श्री  प्र०  कण  देव :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय  सरकार ने  देश  में  ware  की  कमी  का  सामना  करने  के
 लिये  चावल

 की  वसूली

 की  कौन-सी  योजना  बनायी

 अगले  साल की  खेती  के  सम्बन्ध में  किसानों की  मांगें  पुरी  करने  के  उद्देश्य  से  धान की

 वसूली क  लिये  किस  प्रकार  की  केन्द्रीय  सहायता दी  जायेगी

 क्या  बिहार  wie  उड़ीसा  राज्य  सरकारों  ने  भ्र पने  यहां  के  कमी  वाले  क्षेत्र  वितरण

 के  हेतु  व्यापारियों  से  चावल  खरीदने  के  लिये  चन्द्र  से  वित्तीय  सहायता  मांगी

 यदि  तो  सरकार इस  मामले  में  कया  कार्यवाही  करने  वाली  है
 ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  धन  म०  अ्रान्घ्न  प्रदेश  कौर  पंजाब में  चावल

 की  वसूली  भारत  सरकार  के  खाते  की  जा  रही  है  ।

 पश्चिमी  मध्य  मद्रास प्रौढ़  मैसूर  की  सरकारों र  त्रिपुरा

 wa  प्रशासनों
 को  अपने-अपने क्षेत्र  मे ंचावल/धान  की  वसूली  करने की

 अनुमति
 दे  दी  गयी  है

 ।

 ग्रघिक भ्रन्न उपजाश्ो aa  sos  योजना के  नियमों  के  भ्रमित  बीज  वितरण  करने की  योजनायें

 २  रुपये  प्रति  मन  की  राज-सहायता  पान  की  भ्रमणकारी हैं  ।  जिन  राज्यों  को  बीज  बाहर  से  मंगाना  पड़ता

 है  उन्हें  गोदामों  में  रखने  यातायात के  व्यय  की  लिये  ले  प्रति  मन  की  दर  से  afar

 राज-सहायता मिल  सकती  है  ।  इस  राज-सहायता  का  अंश  केन्द्र  र  राज्यों के  बीच

 वहन  किया  जाता  है  ।  बीज  खरीदने  के  लिये  भ्रल्पकालीन  ऋण  भी  मंजूर  किया  जा  सकता  है  |

 ate  उड़ीसा सरकार  ने  चावल  की  वसूली  के  लिये  वित्तीय  सहायता मांगी  है  कौर

 उनका  प्रन रोध चय  विचाराधीन  बिहार  में  चावल  की  वसूली  करने  का  प्रस्ताव नहीं  है  |

 पूरी प्र०  गं०  देव  :  उड़ीसा  में  इस  ag  व्याप्त  अन्न-संकट  का  सामना  करने  के  लिये  उसे

 उचित  वित्तीय  सहायता  देने  के  बारे  में  सरकार  कब  तक  निचय  करेगी ?

 श्री  थामस  :  उड़ीसा  सरकार ने  एक  करोड़  रुपये  का  ब्याज-मुक्तो  ऋण मांगा  | क

 इस  समय  येह  वित्त  मंत्रालय के  विचाराधीन  है  ।

 श्री  सुधार
 :

 उड़ीसा  सरकार  ने  केन्द्र  से  यह ह  सहायता किस
 समय  मांगी

 थी  ?

 नहीं
 है

 । श्री पीटर  मू०  थामस
 :  यहां  मेरे  पास  उसकी  निश्चित  तारीख  नहं ele

 बि०
 दास  गुप्त  :  क्या  पश्चिम  बंगाल  में  चावल  की  वसूली  के  भाव  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  निश्चित  किये  जातें  हैं  या  राज्य-सरकार द्वारा  ?

 tat  Ho  म०  थामस
 :  वसूली  के  भाव  राज्य-सरकार  के  परामर्श  से  निश्चित  किये  जाते

 राज्य-सरकार ने  कुछ
 थोड़े  रूपभेद  का  सुझाव  दिया है

 कौर
 उन  पर

 विचार  किया
 जा  रहा  है

 ॥

 मूल ८  wast  में ।
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 केन्द्रीय चावल  समिति

 १३३७.  श्री  हेडा
 :

 कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  केन्द्रीय  चावल  समिति  नियुक्त कर  रही

 यदि  तो  इस  समिति  की  कार्यवाही  का  क्षेत्र  क्या

 me  जिला
 समिति  का  कार्य-स्थल क्या  gat  उसकी

 प्रथम  ग्राम  में  इसके  सदस्य

 कौन थे  ?

 मंत्री  प०  गया  म्ह  भारतीय  कृषि  गवेषणा  परिषद

 ने  एक  चावल  समिति  नियुक्त  की  है  ।

 कौर  लोक-सभा के  पटल  पर  एक  विवरण रखा  जाता  है  ।  [|  देखिये  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध  संख्या  ६१]

 डिब्बों  का  पटरी  से  उतर  जाना

 न०
 राड  मुनि स्वामी :

 |  श्री
 स०  स०  बनर्जी

 |  श्री  रघुनाथ  fag
 गु*३३८  att

 श्री qa  देव

 श्री  तंगा मणि

 कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ५  १९५८  को  चिन्तालपत्ली  रेलवे  ७  के  निकट  ग्राहक  ट्रंक  एक्सप्रेस  के  पिछले

 दो  डिब्बे  पटरी  से  उतरने  के  क्या  कारण  थे

 इन  दो  डिब्बों  में  कितने  यात्री  थे

 घायल  होने  वाले  व्यक्तियों  की  संख्या  कितनी  है

 रेलगाड़ी ने  अपनी  यात्रा  कब
 आरम्भ

 की  ae  यात्रियों की  शेष  यात्रा के  लिये  क्या

 wary किय  गय  थ

 (=)  सामान्य  यातायात  में  कितना  समय  श्र

 रेलवे  की  कितनी
 श्रमिक  क्षति हुई  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  वरिष्ठ  अ्रधिकारियों
 की

 जांच  समिति  ने  दुर्घटना
 का  जो  कारण  निश्चित  किया है  वह  यह  है  कि  चिन् ताल पल्ली  पर  पाइंट  संख्या  १५  की  क्रासिंग की  विंग

 श्र
 लीड  पटरियां  कुछ  पथ-स्थिरांक  के  बेकार हो  जाने  के  कारण  ०७  स्थान  से  हट  गयी  थी ं।

 लेकिन  यह  उपपत्ति  अभी  रेलवे  प्रशासन  विचाराधीन है  ।

 (7)  एक  भी

 मूल  ast

 Track-fastenings
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 यह  गाड़ी  उसी  दिन  ०३२४  बजे  रवाना  हो  गयी थी  ।  पिछले  डिब्बों  में  बैठे  यात्रियों

 को  गाड़ी  कर्नल  ws  डिब्बों  में  कर  दिया  गया  था  ।  इसके  बाद  तीसरे  दर्जे  का  एक  डिब्बा  काजीपेट

 में
 शौर

 ऊंचे  दर्ज  के  दो  डिब्बे  नागपुर  में  गाड़ी
 में

 जोड़  दिये
 गये  थे  ।

 )  पटरी को  साफ़  करने  atc  गाड़ियों  का  सीधे  जाना-जाना  फिर  से  शुरू  करने में  सोलह

 शर  पांच  मिनट

 G,oWy  रुपये  |

 पं श्री  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  यात्रियों  का  सामान एक  डिब्बे  से  हटाकर  दूसरे
 में

 रखने

 उनका
 कुछ  सामान

 TH
 हो  गया  जिसके  लिये  उन्होंने  मुआवजा  मांगा  यदि  तो

 कितना

 मुआवज़ा मांगा  गया  है  ?

 श्री  दाहनवाज्  खां  :  यह  श्रद्धा  की  जाती  है  कि  जब  यात्री  एक  डिब्बे  से  हटकर  दूसरे म

 जात ेहैं  तब  वह  सामान  का  ध्यान  स्वयं  ही  रखेंगे ।  मेरा  ख्याल है  कि  रेलवे  से  मुआवजा  मांगना

 तो  ज्यादती होगी  ।

 fait  न०  रा०  मुनि स्वामी  :  क्या  यह  सच  है  कि  डिब्बों  के  पटरी  पर  से  उतरने  की  पुनरावृत्ति

 रोकने  के  लिये  समिति  ने  कुछ  तरीके  सुझाये  हैं
 ?

 श्री  शाहनवाज़ खां  :  कुछ  दिन  पहले  हमारे  एक  अत्यंत  ही  योग्य  अधिकारी  के
 अधीन

 एक

 समिति की  नियुक्ति  की  गयी थी  जिसे  आइजक  aaa  समिति  कहा  जाता  है  1  उसने  विशेष  रूप
 से

 डिब्बों

 के  पटरी से  उतरने  के  इस  प्रदान  का  ही  भ्रध्ययने किया  था  wit  कुछ  सिफारिशें  की हैं  |  उन
 सिफारिशों

 को  क्रियान्वित कर  दिया  गया  है

 fat  तंगामणि  :  इस  बात को  ध्यान  में  रखते  हुए  कि  इस  दुर्घटना  के  एक  सप्ताह

 प्रथा  जनवरी  के  दूसरे  हफ्ते  में  भोपाल-नागदा पैसेंजर  गाड़ी  के  दो
 डिब्बे

 पीपलहेडा-बागला  सेक्शन

 पर  पटरी  पर  से  उतर  गये  कया  ऐसी  दुर्घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  के  वास्तविक  कारण
 की

 जांच

 की  गयी  कौर  क्या  इस  आरोप  में  कुछ  भी  सच्चाई है  कि  agar  ब्रेक  ठीक  से  काम  नहीं  कर

 रहे  हैं
 ?

 fat  शाहनवाज़ ता ह  गाड़ियां  विभिन्न  कारणों  की  वजह  से  पटरी  पर  से  उत्तर  सकती  हैं ।

 मैं  माननीय  सभा को  यह  बताऊं कि  एक  वर्ष  के  दौरान में  पटरी से  उतरने  की  3,000 a ay से  भी  अधिक

 घटनायें  हुई  ऐसी  बात  नहीं  है  कि  पटरी  से  उतरने  की  यह  एक  ही  घटना  हुई  है  ।

 जारों  गाड़ियां  चलती हैं  प्रौढ़  कुछ  पहिये  पटरी पर  से  फिसल  जाते  हैं  ।

 fat  तंगामणि  :  जेसा
 कि

 उपमंत्री  महोदय  ने  स्वयं  माना  है  कि  गाड़ियों  के  पटरी  पर  से  उतर  जाने
 की  ३,०००  से

 भी
 अधिक  घटनायें  हो  चुकी  हैं  ।  क्या  गाड़ी  के  पटरी  पर  से  उतर  जानें  के  विभिन्न  कारणों

 की
 जांच

 की
 गयी  है  कौर

 जनरल  मैनेजरों  के  हाल  में  हुए  सम्मेलन  में  कोई  निश्चय किया  गया  है  ?

 श्री  शाहनवाज़
 खां

 :  हां
 ।

 हम  गाड़ियों  के  पटरी  पर  से  उतर  जाने  के  कारणों  की  जांच
 कर

 उन्हे  दूर  करनें  का  प्रयास  करत
 हूँ  लेकिन  इसके  बावजूद  भी  गाड़ियां  पटरी  पर  से  उतर  जाती  हैं

 ।

 श्री [- (०
 स०  मत्ती  :  जिस  ट्रेन  के  बारे  में

 इस  समय  चर्चा  हो  रही
 है

 मैं  उस  पर  यात्रा  कर
 र  रहा

 था
 |  क्या  यह  दुर्घटना  इस  कारण  से  हुई  थी  कि  उस  गाड़ी  ने  रफ्तार

 सम्बन्धी
 किसी  विनियम  का

 का

 Hr  अंग्रेजी  म  ||
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 पालन  नहीं  किया  था
 कौर  जब  सबसे  निकट  के  स्टेशन  को  गाड़ी  के  पटरी  पर  से  उतर  जाने जाने की  सूचना

 दी  गयी  तो  अधिकारियों ने  फौरन  कार्यवाही क्यों  नहीं  की  ?

 fat  शाहनवाज़ खां  :  में  अपने  पिछले उत्तर  को  शुद्ध कर
 लल

 किलिक देना  चाहता  हूं  ।  PEYY-NE  में  गाड़ियों  के  पटरी  पर  से  उतरने
 की

 कुल  १,२५६ शौर  PEUG-KY

 RRR  घटनायें  हुई  थीं  ।  गाड़ी  के  पटरी से  उतरने  का  एक  कारण  यह  भी  हो  सकता  है  जब

 मोड़  पर  जा  रही  हो  उसकी  रफ्तार  बहुत  तेज  हो  तो  वह  फिसल  कर  पटरी  पर  से  उतर  जाती  है  ।

 पाध्या  महोदय  :  अगला  प्रश्न

 ब०  स०
 :  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  फौरन  ही  कार्यवाही  क्यों  नहीं  हुई

 ?

 पाध्या  महोदय  :  मैं  बरगला  प्रश्न  पुकार  चुका  हं  ।  गाड़ियों के  पटरी  से  उतरने  की  ३,०००

 घटनायें हुईं  हैं  ।

 tat  ब्०  स०  मिलतीं  :  यह  मामला  ऐसा  है  जिसमें  में  खुद  उसी  गाड़ी  से  यात्रा  कर  रहा था  ।

 fara  महोदय  रेलवे  प्राय-व्ययन के  समय  माननीय  सदस्य  को  मौका  मिल  जायेगा  |

 श्री  ब०  स०
 :  मैं  इसी  गाड़ी  से  यात्रा कर  रहा

 था  भाग्यवश बच  गया  |

 महोदय  :  मुझे  इस  बात  की  खुशी  है  ।  रेलवे  बजट  के  समय इन  सभी  मामलों  को

 लाया  जा  सकता  है  ।  अब  हम  अगला  प्रदान  लेंगे  ।

 ग ३४०  श्री  मधुसुदन राव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  क्या

 केन्द्रीय  सरकार  ने  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  भ्रान्त  में  गन्ने  की  फसल  का  सुधार  करने  शरर  फैक्टरी

 क्षेत्रों  का  विकास  करने  की  कोई  योजना  स्वीकृत  की  है
 ?

 उपमंत्री  मो०  कृष्ण प्पा  )  :  हां  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  अवधि  में  rac  '  ५७

 लाख  रुपये  की  लागत  की
 योजना  '  है  ।  इसका  उद्देश्य  गन्ने  के  प्रति  एकड़  उत्पादन  में  वृद्धि  करना  तौर

 उसकी  किस्म  को  समुन्नत  करना  है  ।  यह  शझ्राजकल  क्रियान्वित हो  रही  है  ।

 श्री  मधुसुदन  क्या  माननीय  मंत्री  जी  यह  बता  सकेंगे  कि  wa  तक  सैकेंड  फाइव  श्र  प्लान

 कितना  काम  gat  है  ix  कितना  पैसा  खर्चे  gar  है
 ?

 श्री
 मो०  कृष्ण प्पा  :  काम  शुरू  र्स  है  ।  पिछले  दो  सालों  में  से  पहले  साल  में  स्टेट  गवर्नमेंट

 ने
 €४

 हज़ार  रुपया  खर्चे  किया  झर  इस  साल  में  २  लाख  &R  हजार  रुपया  खर्चे  किया  है  ।

 जाघव  :  ग्राहक  प्रदेश  में  कुल  कितने  एकड़  क्षेत्र  में  a  खेती  होती  है  श्र  प्रति  एकड़

 उत्पादन  कितना  है
 ?

 पनी  मौत  व०  कृष्ण प्पा  :  प्रसन्न  प्रदेश  में  कुल  8,98, R00  एकड़  क्षेत्र  में  गन्ने  की  खेती  होती  है

 शर इस  समय  प्रति  एकड़  श्रौसत  उत्पादन  लगभग  २६  टन  है  ।

 श्री  विश्व  नाथ
 ra

 की  प्रति  एकड़  पैदावार
 में

 कुछ  उन्नति  हुई

 मूल  wast में  ।



 BBR  मौखिक  उत्तर  २०  gays

 श्री मो ० वें० मो  ०  Fo  कृष्णा  :  इस  सुधार  योजना  के  पीछे यह  विचार है
 कि

 प्रति  एकड़
 पैदावार  बढ़

 जायें  wit  गन्ने  की  किस्म  अच्छी  हो  ।

 नाथ  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  कया  औसत  पैदावार  बढ़ाने  के  प्रयास  में  कुछ

 सफलता  मिली  है  ?

 |
 सो०

 दें  कृष्ण प्पा  :  निश्चय ही  हुई  वह  बढ़  रहा  चीनी  कौर  गन्ना  दोनों
 का

 उत्पादन

 श्री  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए
 कि

 त्नाहि  प्रदेश  के  विभिन्न  भागों  में  विशाल  क्षेत्र
 में  प्रति  एकड़  पैदावार  aga  कच्छी  कौनसी  योजनायें  कौर  आगे  आरम्भ की  जाने  वाली  हैं  शर

 क्या  गवेषणा के  सम्बन्ध  में  अधिक  व्यय  किये  जानें  के  फलस्वरूप  क्या  कोई  गवेषणा  केद्र
 बन

 रहा है  ?

 tet  सो०  व०  कृष्ण प्पा :  wey  प्रदेश  में  चार  गन्ना  सम्पर्क  फार्म  एक  बोब्बिली

 एक
 सामलकोट

 एक  टूक में
 दौर

 एक  गय्यूर में
 ।  कुछ  दिन  बाद

 एक  चित्तूर के  निकट
 भी  बन

 जायेगा ।

 चौधरी  समिति  का  प्रतिवेदन

 रघुनाथ  fag

 |  श्री  श्र ०  कण  गोपालन :

 थ्  ४१.  श्री  कोडियान

 श्री  वासुदेवन  नायर
 बैरियर

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  प्रमुख  पत्तनों  में  श्रमिकों की

 वेतन  श्रेणियों  तथा  भत्तों  के  सम्बन्ध में  चौधरी  समिति  द्वारा  जो  सिफारिशें  की  गई  हैं  उन्हें  लागू  करने  के

 लिए  क्या  कार्यवाहियां की  गई  हैं  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर  )
 :  लोक-सभा  पटल  पर  एक

 बिवरण रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  2,  waar  संख्या  ६२]

 श्री  ८.” हु५  कए०  गोपालन
 :

 क्या  सरकार  को  अ्रखिल  भारतीय  पत्तन  तथा  गोदी  श्रमिक  संधान  की

 झर  से  हड़ताल  की  कोई  पूर्व-सुचना  प्राप्त  हुई  है  जिसमें  यह  कहा  गया  है  कि  यदि  P8us  तक

 चौधरी  समिति  की  सिफारिशें  लागू  नहीं  की  गईं  तो  वे  हड़ताल  कर  देंगे
 ?

 श्री  राज  बहादुर
 :

 सरकार  को  हड़ताल  सम्बन्धी  कोई  पुर्व-सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 fart  तंगामणि
 :

 चौधरी  समिति  का  प्रतिवेदन  १९५७ से  कहीं  पहिले  प्राप्त  ह्य  था  शौर  सरकार

 ने  इस  पर  नवम्बर  में  विचार  किया  था
 ।  क्या मैं  जान  सकता  हूं  कि  जब  तक  द्वितीय  वेतन  आयोग  का

 अन्तिम  पंचाट  नहीं  प्राप्त  होता  तब  तक  चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  में  दर्ज  सिफारिशों को  लाग  करने  में

 इतना  बिलम्ब  क्यों  हो  रहा  है  ?

 श्री  राज  बहादुर
 :
 जहां तक  मुझे  स्मरण है  १  १९५७  को  अन्तिम  प्रतिवेदन  प्रस्तुत

 किया  गया  था
 ।  दिल्‍ली में  संघों  से  उच्चतम  स्तर  पर  बातचीत  की  गई  थी  कौर  उसके  परिणामस्वरूप

 यह  निर्णय  किया  गया  था
 कि

 इस  प्रकार  की  सिफारिशों  पर  जिनसे  सम्बन्धित  मद  नए  वेतन  आयोग  के

 wait  में  ।
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 निर्देश  पदों  के  भ्रन्तर्गत  ara  तब  तक  न  किया  जाये  जब  तक  कि  नया  वेतन  आयोग  अपना

 वेदन  प्रस्तुत नहीं  करता  ।  भ्र  यह  कि  आयोग  की  सिफारिशों  को  देखते  हुए  जिस  रूप  में  सरकार  उन्हें

 स्वीकार करे  उस  रूप  में  उन  पर  विचार  किया  जाना  चाहिये  ।  wea  सिफारिशों के  सम्बन्ध  में  स्थानीय

 पत्तन  प्रशासन  स्तर  पर  बातचीत  हो  रही  है  ।

 श्री  अशठ  wo  गोपालन  :  जब  कि  सिफारिशों  में  कोचीन  पत्तन  को  भी  शामिल  किया
 गया  है

 क्या  कारण  है  कि  प्रशासक  तथा  पत्तन  श्रमिक  संघ  के  बीच  कोई  बातचीत  नहीं  की  जा  रही  है
 ?

 श्री राज  बहादुर  :  कोचीन  पत्तन  में  प्रस्वीकृत  पत्तन  प्रशासी  अधिकारी  से  बातचीत  कर

 रहा है  ।  वहां  कुछ  सिफ़ारिशों  लागू  की  जा  चुकी  हैं  कौर  जहां  तक  इस  प्रश्न  का  सम्बन्ध है  अरब  तक  कोई

 विलम्ब नहीं  हुमा  है

 श्री  कौडियाल
 :

 कोचीन  पत्तन  क्षेत्र  में  किन  सिफारिशों  को  लागू  किया  गया  है
 ?

 श्री राज  बहादुर  :  उन  सिफारिशों  का  सम्बन्ध  छुट्टी तथा  oa  विशेषाधिकारों  के  मामले

 में  तृतीय  श्रेणी  तथा  चतुर्थ  श्रेणी  के  कमेंचारियों  में  विभेद  को  दूर  करने  से  है
 ।

 श्री  वासुदेवन नायर  :  क्या  सरकार को  मालूम  है  कि  कोचीन पत्तन  में  श्रमिकों  द्वारा  कुछ

 उन  को  लागू  करने  के  सम्बन्ध  में  सत्याग्रह  किया  गया  था  जो  चौधरी  समिति  के  प्रतिवेदन  में

 शामिल  नहीं  बम्बई  पत्तन  तथा  कोचीन  पत्तन  में  चतुथे  श्रेणी  के  श्रमिकों  की  सेवा  शर्तों

 में  असमानता ?

 राज  बहादुर  :  पत्तन  प्रशासन  भ्रमणकारी के  विभाग  के  सामने  लगभग  १८०  श्रमिकों

 ने  एक  प्रदर्शन किया  था  ।
 परन्तु  मेरे  विचार  में  wa  सब  ठीक  है  ae  प्रस्वीकृत  संघों  से  बातचीत

 हो  रही है  ।

 कोडियान  :  द्वितीय  वेतन  आयोग  की  के  अतिरिक्त  भी  कलकत्ता  तथा

 कोचीन  पत्तनों  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  से  बम्बई  के  चतुर्थ  श्रेणी  के  कर्मचारियों  की  तुलना  में  सरकार

 विभेद  क्यों  कर  रही  है  ?

 श्री  राज  बहादुर  प्रदान  प्रतीक  स्पष्ट  नहीं  है  ।  परन्तु  मेरे  विचार में  यह  कहना  पर्याप्त होगा
 कि  पत्तन  श्रमिकों

 के  निबन्धों  तथा  शर्तों  के  सभी  पतलूनों  से  सम्बन्धित  €०  के  लगभग  सिफारिशें

 हैं  उनके  सम्बन्ध  में  हमें  प्रति  निर्णय  करने  में  समय  लगेगा  ।  किन्तु  संघों  के  प्रतिनिधियों तथा

 सम्बन्धित  पत्तन  के  प्रशासन  के  बीच  कई  बैठकें  हुई  हैं  इसलिए  मेरे  विचार  में  यदि  कोई  मतभेद  है

 तो  उसे  दूर  करने  के  लिए  हमें  उन्हें  समय  देना  चाहिए  ।

 अल्प  सूचना  प्रश्न  प्रौढ़  उत्तर

 अनाज के  दाम

 सूचना  प्रश्न  संख्या  ३.  डा०  राम  सुभग  सिंह
 :

 क्या
 खाद्य

 तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  के  सप्ताहों  में  विभिन्न  राज्यों  में  प्रदान  के  दामों  के  स्तर  में  कमी  होने  की  प्रवृत्ति

 पाई गई

 जिन  अनाजों  के  दामों  का  स्तर  गिर  गया  है  उनके  नाम  क्या

 मूल  wat  में  ।
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 जिन  क्षेत्रों में  पिछले  वर्ष  सूखे  के  कारण  फसलों  को  हानि  हुई  थी  वहां  श्रनाज  के
 दामों

 की

 स्थिति कैसी  है  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०
 म०  :  हां  ।

 कुल  मिला  कर  सन्तोषजनक है  ।

 राम  सुलग  क  बिहार  में  तथा  देश  के  अरन्य  परकाल  पीड़ित  क्षेत्रों  में  मोटे  तथा  दरम्यानी

 किस्म  के  चावल  के  दाम  क्या  हैं  ?

 fait  श्र०
 wo  थामस  बिहार  में  मोटे  चावल  के  दाम  के  स्तर  में  कमी  हुई  है

 ।  ३१

 को  इस  चावल  का  दाम  रु०  २२/८/-  था  श्र  फिर  घट
 कर  दाम रु०  RR/¥/  हो  गया  जयनगर

 में  भाव  रु०  २२/८/-  हैं  ।  जमशेदपुर  में  भाव  रु०  RR/8/-  है  |

 श्री ਂ  कासलीवाल
 :  राजस्थान तथा  पंजाब  में  गेहूं  के  दामों  में  कितने  प्रतिशत  कमी  हुई  है

 ?

 श्री
 प्र०  ०  थामस :  राजस्थान  में  गेहूं  के  दाम  कम  हो  कर  १२  रुपये  से  १३  रुपये  प्रति  मन

 हो  गए  हैं
 ।.

 पंजाब  में  गेहूं  का  भाव  न्यूनाधिक  १४  रुपय ेसे  १४  रुपये  प्रति  मन  तक  टिका  हुमा  है
 |

 राम  सुभग  संघ  सरकार  द्वारा  ware  पीड़ित  क्षेत्रों  में  प्रदान  की  कुल  कितनी  मात्रा

 भेजी गई  है  ?

 श्री  श्र०
 स०

 थामस
 :

 अकाल  पीड़ित  क्षेत्रों  में  हम  सम्बन्धित  विशिष्ट  क्षेत्र  की
 श्रावश्यकताश्रों

 के

 अनुसार  भेज  रहे  हैं  |  निःसन्देह  हम  पर्याप्त  मात्रा  में  चावल  भेजने  की  स्थिति  में
 न

 हम

 गेहूं  पर्याप्त  मात्रा  में  दे  रहे  हैं  ।

 श्रीमती रेण रेण  चक्रवर्ती  :  उत्तरी  बंगाल  तथा  दक्षिणी  बंगाल  में  दिसम्बर तथा  जनवरी  में  प्रिया

 फरवरी  के  प्रथम  सप्ताह  में  चावल  का  दाम  क्या  था
 ?

 श्री  ्०  म०  थामस  दिसम्बर  में  संधिया  में  मोटी  किस्म  के  चावल  का  भाव  १९  रुपये  था  ।

 कोटा में  भाव  १८  रुपये  LRAT था  |  बल्लुक  घाट  में  इसका  भाव  १९  रुपये  ८  था  ।  ये  भाव

 दिसम्बर के  प्रीत  में  थे  ।

 रेणु  चक्रवातों
 :

 जनवरी  में  भाव  क्या  थे  ?

 श्री
 झ०  ०  थामस :

 जनवरी
 में

 मोटी  किस्म
 के

 चावल
 का

 भाव  क्रम: १६ रुपये ४ ge  रुपये  ४  प्रा ह

 १९  रुपये  ८  0.0  तथा  १९  रुपये  ८  था  ।

 gto
 Ato  तिवारी

 :  क्या  दिल्‍ली  में  पिछले  सप्ताह  के  दौरान  में  ware  की  कीमतों  में

 विशेष  रूप  से  गेहूं  तथा  चावल  के  भाव  में  तेजी  देखने  में  ars  थी  ?

 श्री mo  नू ०  वास्तव  में  दलल  में  चावल  के  भाव  में  तेजी  देखने  में  राई  भी  कौर  इसीलिए

 हमने  दिल्‍ली  को  भी  पंजाब  जोन  में  सम्मिलित  किया  है  |

 श्री  बि०  दास  गुप्त  :  पश्चिमी  बंगाल  में  इस  समय  मोटी  किस्म  के  तथा  दरम्यानी  किस्म

 के  चावल  के

 दाम  कया  हैं  श्र  बंगाल  में  चावल  की  वसूली  का  दामे  क्या  है
 ?

 अंग्रेजी  में  ।
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 to  सन्  थामस  :  में  सुन  नहीं  सका  |

 महोदय  :
 अरब  मैं  कार्य  सूची  की  अ्रगली  मद  को  लें  रहा  हूं  ।

 रनों  के  लिखित  उत्तर

 इरविन  नई  दिल्‍ली

 1३२६.  श्री  गजेन्द्र  प्रसाद  सिन्हा
 :

 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 नई  दिल्‍ली  के  नवीन  अस्पताल में  १९४५७  में  बाह्म  रोगियों  की  प्रति  दिन  की  श्रौसत  कितनी

 कौर

 उनके  उपचार  के  लिये  डाक्टरों  की  संख्या  कितनी  थी
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  RB KER  प्रति  दिन  ।

 लगभग  ७७  डाक्टर  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में

 ३३९.  श्री  नेक  राम  नेगी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ३  2EYO H Ae के  तारांकित  yet

 संख्या  ७५४  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  म  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हिमाचल  प्रदेश  को  दिया  गया
 Yo

 हजार मन  गेहूं  १४  रुपये  प्रति  मन  या  उससे  अधिक

 भाव  पर  बेचा

 wa  तक  कितना  गेहूं  बेचा

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  हिमाचल  प्रदेश में  खाद्यान्न का  उत्पादन कम  होने  के  कारण

 उसे  दिया  गया  गेहूं  हिमाचल  प्रदेश  के  लिये  अ्रपर्याप्त  है
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  Ho  स०  :
 केन्द्रीय  सरकार  ने  हिमाचल  प्रदेश  सरकार

 को  गेहूं  १४  रुपये  प्रति  गन्तव्य  स्थान  रेल  डिलीवरी  पर  बेचा था  ।  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने

 इस  गेहूं  को  रेल  स्टेशन  से  वितरण  स्थानों  तक  के  विभिन्न  भाड़ों  को  हिसाब  में  लगाकर  भिन्न-भिन्न  भाव  पर

 वितरण  किया  |  १९५७ में  यह  भाव  Quo  रुपये  से  ३०  रुपये  प्रति  मन  तक  रहे  ।

 RW-VR-VENG  तक  २९,३४६  मन  गेहूं  उचित  मूल्य  की  दुकानों  द्वारा  बेचा

 इसी  मास  हिमाचल  प्रदेश  सरकार  ने  ३००  टन  गेहूं  मांगा  था  ।  यह  मात्रा उनके  लिये

 निश्चित  कर  दी  गई  है  ।

 उड़ीसा में  चावल

 1*३४२. श्री  सुधार  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 ३१  Reus  को  समाप्त  होने  वालें  छः  महीनों  की  म्रवधि  में  भारत  सरकार  द्वारा

 उड़ीसा  राज्य  से  wey  राज्यों  को  चावल  की  कुल  कितनी  मात्रा  भेजी  गई  शौर

 क्या  उड़ीसा  से  भारी  मात्रा  में  चावल  भेजते  समय  १९५७  की  वर्षा  ऋतु  में  उड़ीसा  में

 सूखे  की  गर्भ गम्भीर  स्थिति  की  उपेक्षा  की  मई  थी  ?

 मिल  sas में  ।
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 तथा  कृषि  उपमंत्री  झ०  मस०  थामस  ?  भ्रमित से  २३  १६५७

 तक  २६,६००  टन  २३  १९४७  के  बाद  निर्यात  बन्द  कर  दिया  गया  था  |

 उड़ीसा में  सुखे  के  कारण  चावल  की  फसल  को  हुई  क्षति  के  समाचार  पाते  ही  चावल  का

 निर्यात  रोक  दिया  गया  था  ।

 गह-निर्माण  सहकारी  समिति

 1३४३.
 _  श्री  £:. ह ०  क०  गोपालन :

 श्री  कौडियाल

 कया  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  सरकार  ने  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  गृह-निर्माण
 सहकारी  समिति

 कोआपरेटिव  सोसाइटी  )  को  दिल्‍ली में  ३५०  एकड़  भूमि  आवंटित की

 यदि
 तो

 यह  भूमि  किससे  किस  आधार  पर  asta  की  गई
 थी  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  गृह-निर्माण  सहकारी  समिति

 कोआपरेटिव  नामक  कोई  समिति  नहीं  परन्तु  गृह-कार्य  मंत्रालय  की  एक

 सरकारी  कर्मचारी  सहकारी  गह-निर्माण  समिति  लि०  सर्वेट्स*कोश्नापरेटिव  area  बिल्डिंग

 सोसाइटी  है  ।  सरकार  द्वारा  अभी  इस  समिति  को  कोई  भूमि  आवंटित  नहीं  की  गई  है  परन्तु

 यह  मामला  विचाराधीन  है  ।

 set  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 बिहार  में  सिचाई
 की  सुविधायें

 *
 ३४४,  श्री  अनिरुद्ध सिह  :  क्या  सिचाई  ate  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 राज्य  के  सूखे  वाले  क्षेत्रों  में  सिचाई  की  सुविधायें  देने  के  लिये  बिहार  सरकार  को  तक

 कितनी  धन-राशि  दी  गई  ak

 इस  धन  राशि से  सिचाई  की  किस  प्रकार  की  सुविधायें दी  जायेंगी
 ?

 सिंचाई कौर  विद्युत  मंत्री
 स०  का०  :

 वाले  क्षेत्र  के  लिये  स्थाई  सुधारਂ

 के  कार्यक्रम  के  अधीन  बिहार  सरकार  को  तक  २२५ ३८  लाख  रु०  का  ऋण  स्वीकृत  किया

 गया है  ।

 इस  कार्यक्रम के  ह. प्रन्तगत  राज्य  सरकार  २२  योजनायें का  निष्पादन  कर  रही  है  जिनमें

 से
 दो

 सिंचाई  योजनाएं  हैं  शौर  बाकी
 पानी

 की
 निकासी

 से  सम्बन्धित हैं  ।  आशा है  कि  पुरा

 होने पर  ये
 दो

 सिंचाई  योजनाएं
 १,०  २,१००  एकड़  भूमि  की  सिचाई  करेंगी

 ।  ये  (१)  कमला नहर  कौर

 (२)  त्रिवेणी  नहर  विस्तार  योजनाएं  हैं  ।

 इन  योजनाओं  द्वारा  खेतों  की  न्य  नहरों  की  नहरी  जल  मार्गों से  प्रवाह  कौर
 उठाऊਂ  एण्ड  दोनों  तरीकों  से  की  जाएगी  |

 जल
 निकास  उन  से  जो  श्री  तक  बरसात  में  पानी  में  डूबे  रहते  रुके  हुए  बरसाती

 पानी  के  के  लिये  रास्ता  खोल  देंगी
 a

 इस  तरह
 उन

 क्षेत्रों  को  खेती  योग्य  बना  देंगी ।
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 नागाजुन  सागर  परियोजना  में  दायें  किनारे  का  अ्रस्पताल

 1३४४.  को
 त०

 बन
 बिक्री  राव

 :  क्या  सिचाई शर  विद्युत  AAT  १७  १९५७ के

 तारांकित  प्रश्न  संख्या  €५६  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कंपा  करेंगे

 दायें  किनारे  के  का  निर्माण  कब  शुरू  होगा

 निर्माण-काय॑ कब  तक  पूरा  शौर

 इस  अस्पताल  का  प्राक् कलित  खरच  कितना  है
 ?

 सिचाई  और  विद्युत  मंत्री  स०  का०  बायें  किनारे क  अस्पताल  में

 जो  सुविधायें  प्राप्य  होंगी  उन्हें  देखते  हुए  १९५७  में  नागार्जुन  सागर  नियन्त्रण  बोर्ड

 ने  दायें  किनारे  पर  एक  अस्पताल  निमित  करने  के  प्रस्ताव  को  त्यागने  का  निर्णय  किया  था  ।  तथापि  दायें

 किनारे  पर  जो  श्रौषधालय  पहिले  से  ही  स्थित  है  वह  कार्य  करता  रहेगा  ।

 तथा  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इमारतों  में  दोष

 1३४६.  डा०  सुशीला  नायर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या
 यह

 सच  है  कि
 रजनी  में

 निर्मित  are  बी  २  प्रकार के  क्वाटर  प्रथम

 वर्षा  ऋतु  में  चूने  लगे  थे

 क्या  यह  सच  है  कि  नासिक  रोड  में  तृतीय  श्रेणी  के  प्रतीक्षालय की  निर्माण  के  तुरन्त

 ही  बाद  गिर  गई  थी

 क्या  सोलापुर  क  रनिंग  रूम  में  इसक  निर्माण  के  कुछ  ही  महीनों  में  दरारें  ar  गई  थीं

 क्या  पारेल  वर्कशॉप  क  निर्माण  के  प्रथम  वर्ष  में  ही  इसके  भीतर  कॉपरस्मि  शाप  तथा

 फोरमैन  के  लिए  निर्मित  विभागों  में  कई  स्थानों  पर  दरारें  ग्रा  गई

 यदि  तो  उत्तरदायित्व  निश्चित  करने  के  लिए  तथा  दोषी  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  कार्यवाही

 करने  के  लिए  सरकार  नें  क्या  कार्यवाही  की  है
 ?

 [  रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  रजनी  में  एक  क्वाटर का  बरामदा

 कुछ  चू  रहा  था  ।

 नासिक  रोड  के  तृतीय  श्रेणी  के  प्रतीक्षालय  में  निर्माण  के  दौरान  तख्ता बन्दी को  हटाने  के

 बाद  दरम्यान में  ग्राम  सी ०  सी०  छत  की  छड़ें  झक  गई  थीं  शर  टूट  गई  थीं
 ।

 वास्तव  में  बरामदे  के  खम्भे  गिर  गए  थे  जिस  से  बरामदे  की  छत  को  नुकसान  पहुंचा  था I

 कॉपर स्मिथ शाप  में  निर्माण  के  समय  कुछ  दरारें  देखी  गई  थीं  जिनकी  श्री  मरम्मत

 कर  दी  गई  है  ।  फौरन के  '  विभाग  में  दरारें
 का

 कोई  समाचार  विदित  नहीं  है
 ।

 उपरोक्त  तथा  मदों  के  मामले  में  उत्तरदायी  निर्माण-कायें  निरीक्षक
 के

 विरुद्ध

 भ्रानुशासिक  कार्यवाही  की  गई  थी  ate  सम्बन्धित  ठेकेदारों
 को

 क्षतिपूर्ति  करने  के  लिए  कहा  गया  था  ।

 तथा
 मदों  के  सम्बन्ध  में  कोई  कार्यवाही  करना  भ्रावशायक  नहीं  समझा  गया  था  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 केन्द्रीय  फल  उत्पाद  मंत्रणा  समिति

 श्री  बाली  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 खण्ड  विकास  क्षेत्रों  में  फल  परिरक्षण  उद्योगों  को  शुरू  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय

 फल  उत्पाद  मंत्रणा  समिति  की  सिफारिशों  को  लागू  करनें के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई

 क्या  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  गैर-सरकारी  उद्यम  को  प्रोत्साहन  देने  तथा  सहायता  देने  के

 लिए  तैयार है  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  न  म०  :
 खण्ड  विकास  क्षेत्रों  में  फल  परिरक्षण

 उद्योगों को  शुरू  करने  के  लिए  केन्द्रीय  फल  उत्पाद  मंत्रणा  समिति  द्वारा  कोई  सिफारिश  नहीं  की

 गई  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  adie  विभिन्न  विकास  योजनाओं  के  द्वारा  इस  उद्योग  में

 गैर-सरकारी  उद्यम  को प्रोत्साहन देने  तथा  उसकी  सहायता  करने  के  लिए  कार्यवाहियां  की
 गई

 हैं
 ।

 स्वास्थ्य  प्रवासन  की  नीरोगकारी  तथा  निरोधक  दाखाझोों

 का  एकीकरण

 1३४८.  श्री  हरिश्चन्द्र  माथुर  :
 क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि
 क्या  स्वास्थ्य

 प्रशासन  की  नी रोगकारी  तथा  निरोधक  शाखों  के  एकीकरण  के  सम्बन्ध  में  ७, केन्द्रीय  सरकार  तथा

 किसी  राज्य  सरकार  की  झोर  से  कोई  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  १९४७  में  भारतीय  चिकित्सा  सेवा  के  महानिदेशक

 के  विभागों
 को  तथा  भारत  सरकार  के  जन  स्वास्थ्य  आयुक्त  के  विभागों  को  भारत  सरकार  के  साथ

 एकीकृत  करके  में  स्वास्थ्य  सेवाओं  के  महानिदेशालय  की  स्थापना  की  गई  थी
 |

 झालर  मद्रास  तथा  मैसूर  राज्यों  के  अतिरिक्त  शेष  सभी  राज्यों  में  चिकित्सा  तथा

 जन  स्वास्थ्य  विभागों  का  एकीकरण  है  ।

 त्रिपुरा  में  मछली  का  सम्भरण

 of
 ||
 '*

 ३४५०.
 श्री

 दीदार
 देब  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पूर्वी  पाकिस्तान  से  व्यवस्था
 न  होने  के  कारण  त्रिपुरा में  मछलीਂ  के  सम् भरण

 में  अत्यन्त कमी  रही

 यदि  तो  क्या  त्रिपुरा को  मछली  के  सम्बन्ध में  श्रात्मनिर्भर  बनान ेके  लिए

 वाहियां की  गई  हैं  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  to
 म०  :  हां ।

 त्रिपुरा  में  मीन-क्षेत्रों  के  विकास  के  लिए  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना में  ४  '  ६०  लाख  रुपये

 की
 व्यवस्था

 इस
 क्षेत्र

 को  ५००  एकड़ तक  दीर्घावधि के  ऋणों  की  व्यवस्था  करने  तथा  प्राविधिक

 प्रशिक्षण  करने  का  प्रस्ताव है

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  |
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 11३५१.

 पंडित  gto  ato  तिवारी :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  यह  सच  है  कि  जिन  मनीश्राडंरों  का  भुगतान  नहीं  किया  जाता  उनकी  रकम  लौटाने

 के  लिए  एक  ay  के  बाद  किसी  दावे  को  स्वीकार  नहीं  किया  जाता

 क्या  एक  वर्ष  की  समय  सीमा  में  पत्र-व्यवहार  की  अवधि  भी  सम्मिलित

 १९४५६  तथा  १९४५७  के  वर्षों  में  बिहार  में  इस  प्रकार  के  व्यतीत  मामलों  की  संख्या

 तथा  संचार  मंत्रालय  राज्य-मंत्री  राज
 :.  भारतीय

 घर  अधिनियम  की  धारा
 ४४  (2)  के  अनुसार  यदि  मनिहार  जारी  किये  जाने  की  तिथि  से  एक  वर्ष  के

 भीतर  दावा  val  किया  जाता  तो  सरकार  से  रकम  का  दावा  नहीं
 किया  जा  सकेगा  परन्तु  वास्तविक

 व्यवहार में  जिन  दावों  के  सम्बन्ध में  मनीभ्नाडर  की  रकम  अभी  तक  न  दी  गई  हो  ae  यदि  विभाग

 की  दावे  की  सत्यता  के  सम्बन्ध में  संतुष्टि  हो  जाये  तो  विभाग  द्वारा  इस  प्रकार  के  दावों  को  स्वीकार

 किया  जाता  है  ।

 नहीं  ।

 बिहार  सकते  में  एक  वर्ष  बीत  जाने  पर  FEUR  में  २७३  मामलों  में  तथा  १९५७ में

 ३१३  मामलों  में  रकमों  का  दावा  किया  गया  था  |

 माल-डिब्बों का  न  दिया  जाना

 1३४५२.  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे  कि

 :

 क्या
 सरकार

 का
 ध्यान

 इस  बात  की  कौर  दिलाया गया  है  कि  पश्चिमी  बंगाल-बिहार

 की  पत्थर  की  खानों  क क्षेत्र से  विधाचित  पत्थर  सामग्री के  परिवहन  के  लिए  माल-डिब्बे नहीं  दिये  जा

 सह ह

 क्या  यह  सच  है  कि  पाकुर  रेलवे  )  में  प्रतिदिन  १२४५  माल-डिब्बों  के  कोटे  का  निर्णय

 किया  गया  था  शौर  ara  इतने  डिब्बे  नहीं  दिये  जा  रहे  श्र

 क्या  स्थिति  में  सुधार  करने  के  लिए  कार्यवाही  की  जा  रही  है
 ?

 उपमंत्री -  दाहनवाज्ञ  :  पश्चिमी  बंगाल  बिहार  की  पत्थर  की  खानों के

 क्षेत्र  में  कई  स्थानों  से  पत्थर  माल-डिब्बों  में  भरा  जाता  है  ।  केवल  पाकुर  में  ही  माल-डिब्बों के  कम  संख्या

 में  दिये  जाने  के  सम्बन्ध  में  पिछले  कुछ  समय  से  निर्देश  प्राप्त हुए  हैं  ।

 हां  ।

 हां  ।

 [* ३४४  श्री  हेम  राज  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  लखनऊ  के  रेलवे  परीक्षण  तथा  गवेषणा  कद्र  ने  एक  साइकल  ट्रौली a

 की  और

 aa  wait  में
 ।
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 यदि  तो  पहले  जो  ट्रौलियां  हाथ  से  चलाई  जाती  हैं  उनकी  तुलना  में  इस  साइकल  ट्रॉली

 के  उपयोग  से  कितनीਂ  ates  बचत  होगी
 ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  at)  MI,  हा  परन्तु  रेलवे  द्वारा  way  इनस  काम

 लेकर  परीक्षण  किये  जा  रहे  हैं  ।

 ord कि  परिचालन  व्यय  में  प्रति  वर्ष
 प्रति  ट्रौली  लगभग  १,२००  रुपये की

 बचत

 होगी  ।

 रेलवे  में  भ्रष्टाचार का  मामला

 *
 ३५५.  श्री  मोहन  स्वरूप  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  सच  है  कि  पूर्वोत्तर  रेलवे  के  निरीक्षक  कर्मचारीवर्ग के  कुछ  पदाधिकारियों
 की

 कार्यवाहियों  इस  झ्रारोप पर  कि  उन्होंने  रेलवे  किराये के  तौर  पर  यात्रियों से  वसुल  की  हुई
 धन

 राशि  हड़प  कोई  जांच  की  जा  रही  प्रौढ़

 ऐसी  घटनाओं  की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लियें  सरकार  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही

 करन  जा  रही  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  कौर  एक  विवरण  सभा-पटल पर  रख  दिया

 है  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ६३]

 ग्रामदान  तथा  सामुदायिक  परियोजनाओं  का  एकीकरण

 श्री  राधा  रमण

 श्री  रा०  चल

 डा०  रास  सुभग  सिंह

 पर ३४५६
 |  श्री

 श्री  भक्त  ददन

 |  श्री  स०  चं०  सामन्त

 श्री  संगण्णा  :

 वाजपेयी
 :

 क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 सच  है  कि  ग्राम दान  तथा  सामुदायिक  परियोजनाओं  के  एकीकरण  के  सम्बन्ध  में

 पिछलें  वर्ष  दिसम्बर  में  नई  दिल्ल  में  प्रधान  गह-कार्य  मंत्री  तथां  भ्रमण  मंत्रियों  शरीर  ग्राम दान

 कर्ताओं  जिनमें
 श्री  जयप्रकाश  नारायण  भी  उच्च  स्तरीय  बातचीत  हुई  थी

 यदि  तो  इस  बातचीत
 का

 स्वरूप  कया  था  कौर  क्या  कोई  निर्णय  किया  गया
 था

 यदि  तो  इन  निर्णयों  का  स्वरूप  क्या  शौर

 क्या  उन्हें  कार्यान्वित  किया  जा  रहा  है  अथवा  क्या  उन्हें  कार्यान्वित  करने  का  प्रस्ताव  है
 ?

 विकास  मंत्री  सु०  कु ०  सर्वे  प्रथम  सर्वे  सेवा  संघ  तथा  ATT

 दायिक  विकास  मंत्रालय  के  प्रतिनिधियों  के  बीच  अनौपचारिक  बातचीत  हुई  थी  जिसमें  कुछ

 आयुक्तों को  भी  बुलाया गया  था  ।  इस  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  एक  प्रारूप  पत्र  तैयार  किया  गया

 था  जिस पर  प्रधान  मंत्री  के  निवास  स्थान  पर  एक  उच्च  स्तरीय बैठक  में  विचार
 किया

 गया  था

 मिल  न  में  ।
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 तथा  इस  बातचीत  के  परिणामस्वरूप  ग्रामदान  तथा  सामुदायिक  विकास

 लनों  के  सहयोगी  से  सम्बन्धित  एक  टिप्पण  लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,

 अनुबन्ध  संख्या  ६४]

 निर्णयों  को  कार्यान्वित किया  जा  रहा  है  |

 अमेरिका  से  सहायता

 _  डा०  राम  सुलग  fag
 :

 TRY.
 श्री  सिह  vy

 क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सूखे  से  पीड़ित  क्षेत्रों  की  सहायता  के  लिए  अमेरिका  के  राष्ट्रपति  की  विशेष  निधि

 में
 से

 इस  प्रयोजन  के  लिए  सहायता  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध में  सरकार  ने  अमेरिका सरकार  से  कुछ  लिखा

 पढ़ी  की  श्र

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  प्रत्युत्तर  प्राप्त  gas  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  wo  स०  :  तथा  हमारी  श्रावश्यकताग्रों

 की  पूर्ति जिन  विभिन्न  उपायों से  की  जा  सकती  है  उन  पर  अमरीकी  अधिकारियों के  साथ  बातचीत  करते

 समय  इस  संभावना  पर  भी  विचार  किया  गया  था  कि  यदि  शीर्षक  १  के  अधीन  समय  रहते  पर्याप्त  सम्भरण

 किया जा  सके तो  पी०  एल०  Sac  के  शीर्षक  २  के  भ्रमित  अमरीकी  प्रशासन  को  प्राप्य  निधियों में

 से  कहां  तक  सम् भरण  किया  जा  सकता है  ।  यह  मामला  wat  अमरीकी  प्रशासन  के  विचाराधीन है  ।

 भुवनेश्वर  में  मुर्गीखाना

 ३४८.
 {x  artoraet

 द

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  १५  2EYG  के  Maret  प्रश्न  संख्या  २४९  के  उत्तर  के

 सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  भुवनेश्वर  में  प्रस्तावित  प्रादेशिक  मुर्गीखाना  स्थापित  करने  के  लिए  काम  शुरू  हो  गया

 इस  फार्म  का  प्रकाशित aa  कितना  है  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र ०  म०  हां  |

 तीन
 वर्षों  में  फला  कर  नौ  लाख  रुपये  खर्च  होंगे  ।

 रेलवे  भ्रष्टाचार जांच  समिति

 श्री  भक्त  दर्शन
 *RY8,

 {  श्री  स०  सामन्त

 क्या  रेलवे  मंत्री  १६  LENG  २०  E¥9  क  तारांकित प्रशन  संख्या

 १७४  अतारांकित  संख्या  ४५७  के  उत्तरों  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंग  कि  :

 रेलवे  भ्रष्टाचार  जांच  समिति  की  सिफारिशों  को  कुशलता  तेंजी  से  कार्यान्वित  किये

 जाने  पर  निगरानी
 रखने  के  लिये  क्या  व्यवस्था  की  गई  शौर

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 जब  तक  की  गई  कार्यवाहियों  के  फलस्वरूप  किस  हद  तक  भ्रष्टाचार  कम  हुआ  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़
 :

 प्रीत  सकता  संगठन  के  जरिये  रेलवे  बोर्ड  इसकी

 निगरानी  रखता  है  ।

 wat  इसका  wears  लगाना  मुमकिन  नहीं है  ।

 रेल  गाड़ियों  में  यात्रियों को  तार  बांटना

 1३६०.  श्रीमती  इला  पाल चौधरी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  रेल  गाड़ियों  में  यात्रियों  के  अ्रविलम्बनीय  तारों का
 वितरण  करने  की

 योजना  भारत  सरकार  ने  स्वीकार  कर  ली  कौर

 यदि  at,  तो  उसका  ब्यौरा  क्या  है
 ?

 हां
 | तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज

 (१)  तार  रेल  गाड़ी  में  सफर  कर  रहे  लोगों  को  भेज  जा  सकते  कौर  उनका
 वितरण

 किया  जाता  है  ।  इसके  लिये  तार  भेजने  वाले  को  तार  पाने  वाले  के  नाम  के  सनौर

 पहुंचने  के  स्थान  के  नाम  के  अतिरिक्त  इन  बातों  का  भी  उल्लेख  करना  होता

 उस  रेलवे  स्टेशन  का  नाम  जहां  गाड़ी  रुकती  है  ।

 गाड़ी  का  नाम  झ्रथवा  संख्या  प्रिया  इसके  प्रभाव  में  गाड़ी  के  रुकने  अ्रथवा

 चलने  का  ठीक-ठीक  समय  कौर  उन  स्थानों  के  नाम  जहां  गाड़ी  रुकती

 है  |

 (२)  तार  इस  शर्तें  पर  लिय  जात  हू  कि  उनको  जिम्मदारी  तार  भेजन  वाले  पर  होगी  ।

 इंजी  निर्धारण  स्नातकों  को  नदी  घाटी  परियोजनाओं  सम्बन्धी  प्रशिक्षण

 1३६१.  श्री  सुधार  :  क्या  सिवाय  और  विद्युत्‌  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 किन  नदी-घाटी  परियोजनाश्रों  में  विश्वविद्यालयों  से  दिक्षा  समाप्त  करने  वालें  इंजीनियरिंग  स्नातकों

 को  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  की  सुविधायें  विद्यमान  हैं  ?

 शौर  विद्युत  मंत्री  (att  स०  का
 ०

 :  निम्नलिखित  प्रमुख  नदी  घाटी  परियोजनाओं

 में  नवागन्तुक  इंजीनियरिंग  स्नातकों  को  व्यावहारिक  प्रशिक्षण  प्रदान  करने  की  सुविधायें

 मान  हैं

 दामोदर  घाटी  निगम

 भाखड़ा  नंगल

 a  Al  क डड

 नागार्जुन  सागर

 कोसी

 मूल  waist  में  |
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 डाक  प्रौर  तार  कें  चोरियों  के  राष्ट्रीय  फेडरेशन  की  मांगें

 1३६२.
 fat अ०  Fo  गोपालन :

 Lat  नाशिर  wear  :

 क्या  परिवहन तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  डाक  भ्र  तार
 कर्मचारी

 संघ  के
 राष्टीय
 NUS  14  फेडरेशन  का  एक

 मण्डल  अपनी  शिकायतों
 पर  बातचीत  करने

 के
 लिये  उन्हें मिला

 यदि  तो  उनकी  मांगें  क्या

 क्या  सरकार  ने  उन  पर  विचार  किग्रा  है
 ?

 परिवहन  तथा  संघार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  (att  राज  :  हां  ।

 मांगों  की  एक  सूची  सभा  पटल  पर  रखी  जाती  है  ।  परिशिष्ट  अनुबन्ध

 संध्या  ६४५]

 जो  मांगें  पेश
 की

 गई  थीं
 उनमें  १६  को

 छोड़  कर  जो केन्द्रीय सरकार  के
 कर्मचारियों

 के  वेतन  तथा  भत्ते  सम्बन्धी  जांच  भ्रायोग  के  निर्देश  पदों  में  जाती  शेष  सब  पर  सरकार  ने  विचार

 किया है  ।

 रेल  डिब्बों  का  पटरी  से  नीचे  उतर  जाना

 1३६३.  श्री  रघुनाथ  सिह  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भोपाल-नागदा

 सवारी  जो  ८  १९४५८  को  उज्जैन  से  साढ़े  ग्यारह बजे  चली  के  दो  डिब्बे  नागदा  के

 निकट  पिप्लोदा  बगला  स्थान  पर  पटरी  से  नीचे  उतर  गये  ?

 लवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :
 डिब्बे  पटरी  से  नीचे  नहीं  उतरे  थे  |  केवल  ८८  अप

 भोपाल-नागदा  सवारी  गाड़ी  के  तीन  डिब्बों  के  टक्कर-रोक  एक  दूसरे  में  फंस  गये  थे  ।

 विक्टोरिया  टर्मिनस  स्टेशन

 1*३६४.  डा०  सुशीला  नायर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  विक्टोरिया  टरमिनस  स्टेशन  की  पत्थर  की  दीवारों  को  धोने  के  लिये

 लगभग  Yo,oo0o0  रुपये  की  मंजूरी  दी  गई  प्र

 यदि
 तो  यह  aa  करने  के  क्या  कारण  हैं  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  कौर  यह  सही  नहीं  है  कि  केवल  विक्टोरिया

 टर्मिनस  स्टेशन  की  दीवारें  धोने  पर  ५०,०००  रुपया  खर्चे  किया  गया  है  ।  विक्टोरिया  टरमिनस  पर

 मध्य  रेलवे  क  प्रशासकीय  कार्यालय  की  दीवारों  को  विशेष  रासायनिक  पदार्थों  से  साफ  किया  गया

 था
 जिस  पर

 २५,०००  रुपये  लागत  ae  थी  ।  यह  बच  करना  आवश्यक
 था

 क्योंकि
 मानसून

 बम्बई  के  जलवायु  से  पत्थरों  की  बाहरी  सतह  खराब  हो  जाती

 दिल्‍ली  में  बूचड़खाना

 17३६५.  पंडित  हवा  Ato  तिवारी  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि
 सरकार  ने  दिल्‍ली

 में  एक  बहुत  बड़ा  बूचड़खाना  खोलने  की  स्वीकृति

 दे  दी

 मूल  wast  में
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 यदि  तो  यह  किस  स्थान  पर  खोला

 इसके  निर्माण  पर  कितनी  राशि  खर्च  करने  का  विचार  है
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :  नहीं  ।

 परन्तु  वर्तमान  बूचड़खाने  को
 किसी

 अरन्य  स्थान  पर  लें  जाने  के  पिता  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  |

 श्र  प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होते  ।

 खाद्य  उत्पादन

 डा०  राम  सुभग  सिह
 :

 1*३६६.
 श्री  शोभा रास  :

 खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  श्रश्नोक  मेहता  खाद्यान्न  जांच  समिति

 वेदन  को  देखते  हुए  सरकार  ने  खाद्य  उत्पादन को  बढ़ाने  के  लिये  कया  कार्यवाही  की  है  ?

 खाद्य तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :  खाद्य  उत्पादन  सम्बन्धी  प्रत्येक
 सिफारिश

 का  परीक्षण  करके  उन्हें  सम्बन्धित  राज्य  केन्द्रीय  मंत्रालयों  विभागों  के  पास  भेज  दिया

 गया  है  प्रौर  उन  पर  सक्रिय  रूप  से  विचार  किया  जा  रहा  है
 |

 हिन्दुस्तान-तिब्बत  सड़क

 1*३६७. श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १९५७-५८  म अश्रब तक र तक  हिन्दुस्तान-तिब्बत  सड़क  २९२)  के  निर्माण  में
 श्री  तक

 कितनी  प्रगति  हुई  कौर

 इस  सड़क  के  निर्माण  पर  सरकार  कितना  खर्चे  करना  चाहती  है
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :
 एक  विवरण

 पटल  पर  रखा  जाता  है
 |

 परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध  संख्या  ६६]

 प्रथम  तथा  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  किये  जा  चुके  तथा  किये  जाने  वालें  काम  पर
 Yoav  लाख  रुपये  की  लागत  जायेगी  |

 दिल्‍ली  में  ware  हवाई  agr

 श्री  भक्त  दर्शन :

 श्री  स०  चल  सामन्त

 श्री  दी०  चं०  दार्मा

 age

 नया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  २०  PEUY  के  शभ्रतारांकित संख्या  ४३७  के  उत्तर

 के  सम्बन्ध  में  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  दिल्ल  में  एक  नया  सैनिक  हवाई  ar  स्थापित  करने  के  बारे

 में  इस  बीच  क्या  निर्णय  किया  गया  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :  श्रभी तक  कोई  फैसला

 नहीं  किया  गया
 ।

 मूल  watt  में  ।
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 अखिल  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था

 डा०  नायर  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  है
 कि  अखिल  भारतीय

 चिकित्सा  विज्ञान
 संस्था

 के
 चिकित्सा  विद्यार्थियों

 के  पास  शिक्षण  के  लिये  कोई  भ्र स्प ताल  नहीं

 क्या  यह  सच  है  कि  सफदरजंग  अस्पताल  को  राज्य  सरकार से  इसी  उद्देद्य से लिया गया से  लिया  गया

 था  कि  उसमें  प्रतीत  भारतीय  चिकित्सा  संस्था  की  स्थापना  की

 यदि  तो  सफदरजंग  अस्पताल  को  इस  प्रयोजन  में  न  लाने  के  कया  कारण  हैं
 ?

 स्वास्थ्य  मंत्री
 :

 यह  सच  है  कि  शेरगिल  भारतीय  चिकित्सा विज्ञान

 संस्था  के  पास  कोई  अस्पताल नहीं  है  ।  विद्याथियों  के  क्लिनिकल  शिक्षण के  लिये  सफदरजंग

 अस्पताल  में  प्रबन्ध  किया  गया  है  ।

 श्रीमान्‌
 ।

 वास्तव  में  सफदरजंग  भ्र स्प ताल को  इसी  उद्देश्य  से  लिया  गया  था  कि  उसे  इस  संस्था

 का  ही  एक  हिस्सा  बना  लिया  जायेगा  परन्तु  बाद  में  यह  निश्चय  gar कि  संस्था  अरपना  अस्पताल

 mam  बनाये  जिसमें  Xo  रोगियों  के  रहने  की  व्यवस्था  हो  श्र  सफदरजंग  भ्र स्प ताल  को

 स्वास्थ्य  सेवा  योजना  साधारण  जनता  के  लिये ही  रहने  दिया  जाये  ।  सफदरजंग  अस्पताल

 में  क्लिनिकल  शिक्षण  के  लिये  चिकित्सा  विज्ञान  की  afar  भारतीय  संस्था  को  ६०  शव  दी  गई  हैं  ।

 उधर

 1३६२.  श्री  पाणि ग्र हो
 :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  केन्द्रीय

 सरकार  ने  PEXY-NE,  PEXG-KY  १९५७-५८  में  अरब  तक  उड़ीसा  को  कुल  कितना  sacs

 दिया ?

 para  तथा  कृषि  उपमंत्री  झ्०
 स०  :

 मांगी  गई  जानकारी  नीचे  दी  जाती  है

 (  सभी  ७
 टनों  में

 हैं  )

 PRUNE  न  XS

 (३१-१२-५७
 तक

 सल्फेट
 फेट  अमोनिया  GRR  g¥,9  ७७  2o,KUYy

 ए मोनियम  सल्फेट  नाइट
 गद

 १४५८  SGo  Roo

 क्रिया  १२५  ११०  २३०

 कैल्शियम  अमोनियम  नाइट  %,9 १०

 म्यरियेट पोटाश  श्र

 ८० g&s  १२०

 अमोनियम  क्लोराइड  20  १५

 मिलें  जले  उर्वरक  2R0  ea

 डाइ केल्शियम  फास्ट  २०

 अ ४  अ  नव

 G,aR8  १५,७३४  १२,११५

 मूल  अंग्रेजी  में  |
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 गोदी  कर्मचारी

 ३९३.  श्री  ला०  द्विवेदी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने-की  कृपा  करेंगे  कि

 बम्बई  बन्दरगाह  में  मजदूरों  के  लिये  जो  पीस  रेट  योजना  जारी  की  गई  है  इसके  कारण

 कर्मचारियों  कौर  गोदी  मजदूरों  के  बीच  कोई  विवाद  उत्पन्न  हो  गया

 यदि  तो  किन  बातों  पर  झगड़ा

 उन  बातों  को  निपटाने  के  लिये  कया  प्रयत्न  किये  जा  रहे  हैं
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज  :  बम्बई  पोट

 ट्रस्ट
 गर

 सम्बन्धित  मजदूर  संघ  के  बीच  जो  अनेक  विवाद  उठ  खड़े  हुए  थे  वे  अदालती  फैसलों  या  सीधे

 समझौतों  द्वारा  तय  कर  दिये  गये  हैं  ।  भ्र निष् चित  मर्दों  at  स्थिति  का  विवरण  नीचे  दिया  गया  है
 :--

 १.  पीस-रेट  कर्मचारियों  के  मामले  में  यह  sea  कि  क्या  छुट्टियों के  वेतन  के  लिये

 '
 तनख्वाह

 औसतन  संचित  पीस-रेट  पर  दी  जानी  चाहिये--इसे  औद्योगिक  न्यायालय  में  निर्णय  के  लिए

 पेश  कर  दिया  गया  है  कौर  उसके  निर्णय  की  प्रतीक्षा  है  |

 पीस-रेट  कर्मचारियों के  बारे  में  उनकी  यह  मांग
 कि

 कुल  पीस-रेट  आमदनी  को  निर्वाह

 निधि  atc  उपदान  के  हिसाब  म अझदादान  के  रूप  में  दिया  जाय--इस पर  विचार  करना

 तब  तक  के  लिए  स्थगित  कर  दिया  गया  है  जब  तक  कि  नया  वेतन  आयोग  उन्हीं  के  समक्ष

 सरकारी  कर्मचारियों
 को  दिये  जाने

 वाले  निवृत  लाभांश  की  रिपोर्ट  पेश  नहीं  कर

 देगा

 बतौर  क  तार  क  क्रन्द

 ३९४.  श्री  म०  ato  द्विवेदी  :  कया  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि

 बेतार  के  तार  के  केन्द्रों  को  चलाने  के  लिये  aa  तक  किन-किन  व्यक्तियों  को  शौकिया

 तथा  प्रयोगात्मक लाइसेंस  दिये  गये

 ये  लाइसेंस  किस  लिये  दिये  गये  ak

 इन  लाइसेंसों  से  सरकार  को  कितनी  arr  होगी
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :

 fare  श्रमेचर  शौर

 एक्सपेरिमेंटल

 लाइसेंस  मंजूर  किये  गये  हैं  उन  व्यक्तियों  are  संस्थाओं  की  लिस्ट
 विवरण  कਂ  कौर

 में  पेश
 की

 जाती  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  iS  |

 (१)  अपने are  श्रीनगर  लोगों  बिना  किसी  आधिक लाभ  के  केवल

 व्यक्तिगत  रुचि  के  लिये  रेडियो  की  प्रविधि  में  दिलचस्पी  रखने  वाले  अधिकृत

 व्यक्तियों  द्वारा  किये  गये  प्राविधिक  झ्र नसं धानों  के  लिये  श्रंतरसंन्वार के  लिये  श्रमेचर

 लाइट्स  मंजूर  किये  जाते  हैं  ।

 (2)  एक्सपेरिमेंटल  लाइसेंस  उस  केन्द्र  को  चलाने  के  लिये  मंजर  किया  जाता  है
 जि

 विज्ञान  या  प्रविधि के  विकास करने  के  ख्याल  से  इटंजियान लहरें  प्रयोग  के  लिये

 इस्तेमाल  की  जाती  हैं  ।  एक्सपेरिमेंटल  लाइसेंस  चार  वर्गों  में  बांटा  जा  सकता

 मूल  भ्रंग्रेजी  में  ।
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 विकिरण  दागों के  अन्तर्गत  दिक्षा  अनुसंधान  ate  weal के  लिये

 साधारणतया  प्रविधिक-संस्थानों  कौर  कालेजों  को  दिया  जानें

 विकिरण wart  के  प्रस्तुत  अनुसंधान  ate  प्रशिक्षण  कार्य क  लिये

 साधारणतया  उच्चतर  संस्थानों  भर  अनुसन्धान  केन्द्रों को  दिया  जाने

 विकिरण  दशाओं  के  भन्तगंत  बेतार  उपस्करों  के  परीक्षण  के  लिये

 लाइन  प्रयोगशालाओं  इत्यादि  को  दिया  जाने  कौर

 विकिरण  के  भ ग्रन्तगत  रेडियो  नियंत्रित  माडल  नावों  श्र  हवाई  जहाजों

 के  चलाने  के  लिए  दिया  जाने  वाला  ।

 लाइसेंस  फीस  के  रूप  में  ४,२१५  रु०  वार्षिक  श्रीनगर  एक्सपे्रस  मेल  लाइसेंसों

 के  लिये  १५  रु०  प्रति  लाइसेंस  |

 काण्डला  बन्दरगाह  के  मजदूरों  का  कल्याण

 ३९४.  श्री  ब्‌०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 क्या  काण्डला  बन्दरगाह  के  गोदामों  तथा  गोदियों  के  मजदूरों  के  कल्याण  के  लिए  कोई

 योजना  आरम्भ  की  गई

 यदि  तो  वह  कया  भ्रौर

 SA
 यदि  तो  वह  कब  प्रारम्भ  की  जायेगी  तथा १  व ढ  उसके  भ्रन्तगंत  क्या-क्या  प्रबन्ध  किये

 ७
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज  :
 से

 कभी  कोई

 काम  शुरू  नहीं  किया  गया  है
 ।

 नीचे  दी  गई
 योजनाएं

 मंजूर
 हो  चुकी

 हैं
 श्र  श्राद्या है काम

 है  काम
 १९५८

 में
 शुरू

 कर
 दिया  जायेगा

 |

 योजना का  नाम  भ्रनसानित व्यय थ a  व्यय  काम  प्रारम्भ  करने  की

 ' rela  श्र  विश्वास  स्थलों  की  व्यवस्था  YWRo  लाख  रुपये  १९४८

 विभाग  के  तटीय  मजदूरों  के  रहने  के  लिए  क्वाटर
 Re  लाख  रुपये  १९४८

 ee

 सुरतगढ़  में  केन्द्रीय  मेकेनाइज्ड फोन

 ३९६.  श्री  म०  नाट  द्विवेदी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मन्त्री  यह  बतानें की  कृपा  करने  कि  :

 सूरतगढ़  में  केन्द्रीय  मेकेनाइज्ड  फार्म  के  लिये  भवनों  तथा  सड़कों  के
 निर्माण

 के
 सम्बन्ध

 में

 परब  तक  क्या  प्रगति  हुई  शर

 क्या  इस  काम  के  लिये  कोई  भ्र ति रिक्त  कर्मचारी  रखे  जा  रहे  हैं

 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  प्र्०  Ho  थामस )  एक  विवरण  नत्थी
 कर  दिया

 गया  है  ।  [
 देखिये  परिशिष्ट

 २,
 ATA  संख्या  ६८

 |

 wait  में  |
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 म०  ला०  द्विवेदी  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बतानें  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 भारत  ऋतु  विज्ञान  विभाग  ने  PENE-NOA में
 किसानों

 को  लाभ  के  लिये ऋतु
 सम्बन्धी

 कितनी  विज्ञप्तियां  प्रकाशित  की ं;

 ये  विज्ञप्तियां  इस  समय  किन-किन  भाषियों  में  प्रकाशित  की  जाती

 इन  विज्ञप्तियों को  कितने  व्यक्ति  खरीदते  हैं  ak  उनमें  से  किसानों
 की

 संख्या  कितनी

 कौर

 इन  विज्ञप्तियों का  चन्दा  क्या  है  ?

 परिवहन तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :

 नागपुर  प्रौढ़  दिल्‍ली  के  पांच  रीजनल  मीटीयो  नोलॉजी  कल  सेन्टरों  से  १८  4.0  बाकायदा  किसा

 का
 मौसमी  बुलेटिन  जारी  किया  गया  ।

 बुलेटिन  रीजनल  डेली  रिपोर्ट  में  कामिल  की  जाती  हैं  जो  पांच  रीजनल

 मीटीयोरोलॉजी कल  सेन्टरों  से  sash  में  जारी  की  जाती  हैं  ।  ये  इन  रीजनल  सेन्टरों  के  राल  इण्डिया

 रेडियो  स्टेशनों  से  १८  भ्रमण-अलग  स्थानीय  भाषाओं  में  ब्रॉडकास्ट  भी  की  जाती  हैं  ।  इन्हें  रीजन  के

 बारों को  अंग्रेजी  ate  रीजनल  भाषियों  में  छापने  के  लिये  भी  दिया  जाता  है  |

 उन  गाहकों  की  संख्या  जिन्हें  यह  बुलेटिन  जरूरी  प्रेस  तारों  द्वारा  भेजी  जाती  है  इस  समय

 में  ३०  थी
 ।

 इनमें  किसानों  की  ठीक-ठीक  संख्या  कया
 थी

 यह  मालूम  नहीं
 |

 रीजनल  डेली  ax  रिपोर्ट्स  जिनमें  किसानों की  मौसमी  बुलेटिन शामिल  हैं  गाहकों

 को  दो  रुपये  फी  महीने  की  नाममात्र कीमत  पर  दी  जाती  है  ।  प्रार्थना  करने
 पर  गाहकों को  बुलेटिन

 भी  जरूरी  प्रेस  तार  द्वारा  १२  रुपये  महीने  के  चन्दे  पर  भेज  दिया  नाता  है  ।

 मानीटरिंग  केन्द्र

 ३९८.  श्री  प्र्०  ला०  द्विवेदी  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  भारत

 में  मानीटरिंग  केन्द्रों  की  स्थापना  में  तक  क्या  प्रगति  हुई  है
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  हुमायूं
 :  झ्रावश्यक  सूचना  का

 विवरण-पत्र सभा  की  मेज  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  श्रीगन्ध  संख्या  ६६  |

 पंचोरा  जिंदान  का  रेलवे  फाटक

 Re.  श्री  नादिर  भरूचा
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  विदित  है  कि  पंचोरा  जंकशन  का  रेलवे  फाटक  बहुत

 तंग

 क्या
 इसको  खुला  करने के  लिये  कोई  अभ्यावेदन प्राप्त  हुए  शर

 यदि  तो  उस  पर  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़
 :  श्रीमान ।

 हां
 ।

 कृषि  उत्पाद  विपणन  पंचोरा  के  सभापति  से  ge  में  एक

 अभ्यावेदन प्राप्त  झा  था
 |

 एएए

 मूल  wit  में  ।
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 रेलवे  फाटक  को  १३  फुट  ६  इंच  से  बढ़ा कर  २४  फूट  कर  देने  का  विचार है
 ।  योजनायें

 तैयार  की  गई  हैं  प्राक्कलन  पर  निर्णय  किया  जा  रहा  है  ।

 रेलवे  का  ऊपरी  चालीसगाँव

 F¥oo. at TNT WEA : श्री  नाशिर  भरूचा  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कहा  करेंगे
 कि  :

 क्या  चालीसगाँव  खानदेश  )  रेलवे  स्टेशन  के  निकट  मोटर  गाड़ी  इरादी  के  लियें  एक

 ऊपरी  पुल  बनाने  का  विचार

 यदि  तो  क्या  कोई  योजनायें  प्राक्कलन  तैयार  किये  गये  गौर

 कार्य  कब  तक  श्रारम्भ  करने  का  विचार  है  कौर  इसके  कब  तंक  पूरा  होने  की

 arm है  ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  हां  ।

 ate  लाइन  को  हटा  कर  बाहर  से  लाने  शर्तों  को  स्वीकार  करने  के  बारें  में

 बम्बई  सरकार  कौर  चालीसगाँव  नगरपालिका  के  साथ  बातचीत  चल  रही  है  ।

 राजस्थान  में  सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 1४०१. श्री  श्रोंकार  लाल  :  क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  की  समाप्ति  तक  में  जिलावार  कितना  जन
 द  समुदाय

 सामुदायिक  विकास  तथा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्डों  के  भ्रमित  श्री

 इन  पर  केंन्द्रीय  सरकार  ने  कुल  कितना  खर्चे  र

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 की  समाप्ति  तक  कितना  क्षेत्र  शौर  जनसमुदाय  इनके

 at  जायेगा ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  सु०
 :

 एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  wo]

 अनुदान  GARE  लाख  रुपये

 ऋण  gio VY Ae VT | लाख  रुपये

 (77)  &0,000  वर्ग  मील  कौर  लगभग  एक  करोड़  व्यक्ति  ।  यह  उस  पुनरीक्षित  कार्यक्रम  के

 अनुसार  है  जो  विचाराधीन है  ।

 राजस्थान  में  उचित  मूल्य  वाली  दुकानें

 1४०२. श्री  श्रोंकार  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 राजस्थान  में  इस  समय  उचित  मूल्य  वाली  कितनी  दूकानें  हैं  कौर

 उन  दूकानों  पर  किस  भाव  पर  खाद्यान्न  बेचा  जा  रहा  है
 ?

 pore तथा  कृषि  उपमंत्री  प्र०
 स०  थामस )

 :  Poy  |

 राजस्थान  में  उचित  मूल्य  वाली  दूकानों  पर  केवल  गेहूं  बेचा  जाता  है  कौर  उसका  भाव

 १४*  xo  रुपये से  ey  ५०  रुपये है  |

 मूल  wat  में  ।
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 दिल्‍ली  में  अगर  की  परिवार

 1४०३. डा०  राम  सुभग  सिह  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  दिल्‍ली  राज्य  क्षेत्र  में  लंगर  की  पैदावार  करने  का  प्रयोग  किया  गया

 यदि  तो  क्या  यह  प्रयोग  सफल  रहा
 ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  ०  म०  हां
 |

 दिल्‍ली
 में

 ग्रेगर
 की

 परिवार
 करनें के  प्रयोग  भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  में  किये  जा  रहे  हैं  ।

 कभी  तक  जो  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  वे  श्रनिष्चित  हैं  ate  उनकी  पुष्टि  होनी  शेष  है
 ।  wit

 प्रयोग  किये  जा  रहे  हैं  ।

 विभागातिरिक्त  कर्मचारी

 vow.
 श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि

 क्या  यह  बात  सरकार  के  ध्यान  में  लाई  गई  है  कि  उड़ीसा
 के  पुरी  जिला  में  गढ़रुपासा

 डाक  घर  के  अतिरिक्त  विभागातिरिक्त  डाक  वितरण  एजेन्ट  ने  गत  सामान्य  निर्वाचन  में  निर्वाचनों  के

 प्रचार  तथा  राजनैतिक कार्यों  में  खले  श्राम  भाग  ग्रोवर

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 इस  विषय  में  डाक

 घरों के  शभ्रधीक्षक को  केवल  एक  व्यक्ति  से  शिकायत मिली  थी  जो  कि  एक  दल  का  सदस्य

 था  |

 डाक  घरों  के  भ्रधीक्षक  नें  इस  बात  की  छानबीन  करके  सम्बन्धित
 व्यक्ति  को  उत्तर

 दे  दिया  था  |  | ||

 गर-सरकारी  रेलवे  समवाय

 श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी  :
 Coy

 श्री  qo  पर्  मलिक :

 क्या  रेलबें  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भारत  में  गैर-सरकारी रेलवे  समवायों  के  क्या  नाम

 वे  कितने  मील  लम्बी
 कौर

 गैर-सरकारी रेलवे  समवायों  को  किन  शर्तों  पर  कार्य  करने  की  स्वीकृति  दी  गई  है
 ?

 रेलवे  उपमंत्री
 शाहनवाज़  at)  एक  विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता

 है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  waar  संख्या  ७१  |

 भारतीय माग  कांग्रेस

 [  oR  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  परिवहन  तथा  प्रचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 हाल  ही  में
 दलल

 में  हुए
 २२वें

 भारतीय  मार्ग  कांग्रेस  हारा  जो  संकल्प
 पारित  हुए  तथा

 निश्चय  किये  गये
 क्या  सरकार  को  उसकी  प्रतियां  मिली मली ae

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 यदि  तो  किस  प्रकार  के  संकल्प  पारित  किये  गये  निश्चय  किये
 शौर

 उन्हें  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  गई
 ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  नहीं  ।  भारतीय

 मार्ग  सम्मेलन  के  संकल्प  उस  समय  सरकार के  पास  भेजे  जाते  हैं  जब  बाद की  एक  बठक  में  उनकी

 कार्यपालिका  समिति  उन  पर  विचार  कर  लेती  है  ।

 aye  प्रदान  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 ara का  निर्यात

 1४०७.  श्री दी  ०  वर्मा  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९५७-५८

 में  अरब  तक  पड़ौसी  देशों  को  किस  प्रकार  का  ate  कितना  खाद्यान्न  निर्यात  किया  गया  है  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  to
 न्०  थामस )  :  एक  विवरण  जिसमें  जनवरी  से  ae aC

 तक  के  ७  दिये  गये  थे  १२  १९४५७  को  तारांकित संख्या  ६३  के  उत्तर  में  सभा  पटल  पर

 रखा  गया  था  ।  जलाई  भ्र ौर  प्राप्त  में  केवल  १०  टन  चावल  का  निर्यात  किया  गया  |  2849 h के

 बाद  के  आंकड़े  उपलब्ध  नहीं  हैं  ।

 भाखड़ा  नंगल  परियोजना

 1४०८.  श्री  दी०  do  फार्मा  :  क्या  सिचाई  ale  विद्युत  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 भाखड़ा  नंगल  परियोजना  प्रशासन  इस  समय  उस  क्षेत्र  में  विभिन्न  औद्योगिक  उपक्रमों  के

 पास  कितना  पानी  बेच  रहा

 यह  किस  दर  से  बेचा  जा  रहा  है
 ?

 श्र  भक  मंत्री  स०  का ०  शून्य

 set  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 संयुक्त  विस्तार  निदेशकों  की  नियुक्ति

 1४०.  श्री  डा  :  कया  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करने  कि

 क्या  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  संयुक्त  विस्तार  निर्देशक  नियुक्त  करने  की  मंत्रणा

 दी  भ्र

 यदि  तो  उन्हें  क्या  कृत्य  सौंपने  का  विचार  किया  गया  है
 ?

 हां  । तथा  कृषि  उपमंत्री
 wo  स०

 भारतीय  कृषि  गवेषणा  संस्था  के  मंत्रणा  बोर्ड  शासी  निकाय  की  जो  संयुक्त  बैठक
 ८

 १९४५१  को  हुई  थी  उस  में  यह  विचार  किया  गया  था  कि  कृषि  के
 विभिन्न  क्षेत्रों में  काफी  वैज्ञानिक

 गवेषणा  की  जा  चुकी है  विभिन्न  राज्यों में  इस
 गवेषणा  के  परिणामों से  कृष  ं  को  सुचित  करने

 के  लिये  काफी  विस्तार कार्य  किया  गया  है  परन्तु  फिर  भी  उत्पादन  के  एकीकृत  कार्यक्रम  को  तब  तक

 पूरा  नह
 नहीं  किया  जा  सकता  जब  तक  देशव्या  विस्तार  सेवा  स्थापित  की  जाये

 ।  यह  किया
 ee

 aa  ata  में  ।
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 गया  था  कि  परिषद्‌  के  विस्तार  कार्यक्रम  के  लिये  एक  पुरे  समय  काम  करने  वाला  विस्तार
 निर्देशक

 नियुक्त  किया  जाये  जो  राज्यों  में  विस्तार  की  गतिविधियों  को  बढ़ावा  देने  शौर  उनमें  समन्वय  करने  के

 बारे में  राज्य  सरकारों को  मंत्रणा  दे  ।  यह  भी  सिफारिश  की  गई  थी  कि  राज्य  स्तर  पर  प्रत्येक  राज्य

 में  एक  विस्तार  बो  स्थापित  किया  जाना  चाहियें  और  राज्य  में  ऐसी  गतिविधियों को  चलाने  के  लिये

 एक  पूरे  समय  कार्य  करने  वाला  एक  पदाधिकारी  जिसका  पद  कृषि  के  संयुक्त  निर्देशक  के  बराबर  हो

 नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  |

 १९५१  में  भारत  सरकार  नें  राज्य  सरकारों  को  मंत्रणा दी  कि  वे  भ्रमित  भ्रमण  उपजा ग्रो

 aria के  प्रभारी  कृषि  पदाधिकारी को  अपने  कार्य  के  अतिरिक्त  विस्तार  कार्य  भी  सौंप  कर  शौर

 यदि
 आवश्यक

 हो  तो
 उसके

 पद  को  तौर  उन्नत  करके  संयुक्त  विस्तार  निर्देशक  कौर  विस्तार

 निर्देशक  नियुक्त  करें  ।  उन  राज्यों  जहां  कोई  ऐसे  पदाधिकारी  न  हों  जिनको  उनक  कार्य  के  अतिरिक्त

 विस्तार  कार्य  भी  सौंपा  जा  विस्तार  कार्य  के  लिये  नये  पद  का  निर्माण  करना  चाहिये  ।

 मोटे  तौर  पर  संयुक्त  निर्देशक  के  कृत्य  ये  थे  कि  वे  राज्य  के  विस्तार  बोर्डों  के  पूरे  समय
 काम

 करने  वाले  पदाधिकारियों  के  तौर  पर  काम  करें  श्र  वे  राज्य  में  विस्तार  कार्यों  का  प्रायोजन  तथा

 संचालन
 करने  att  कृषकों  को  कृषि  के  विभिन्न  जिनमें  पशु  वन  लगाना  कौर  मीन  क्षेत्र

 शामिल  में  हुई  वैज्ञानिक  गवेषणा  से  लाभ  उठाने  में  सहायता  देने  का  उत्तरदायित्व  संभालें
 |

 रेलवे  प्लन ८६

 1४१०.
 1  श्री  मुरारका

 Lait  नथवानी
 :

 कया  रेलवे  मंत्री  सभा  पटल  पर  एक  विवरण  रखने  की  कृपा  करेंगे  जिसमें  ये
 बातें  बताई

 गई
 ~
 त्यों  ने  अपनी

 क  नन  ~
 यात्रियों  के  लिये  कितनी  बार  रेलवे १९५५,  १९५६  शौर  १९५७  में  af

 सैलून  कारों  का  प्रयोग

 ऐसी  प्रत्येक  यात्रा  पर  कितना  व्यय  कौर

 किस  किस्म  की  कार  प्रयोग  की  गई--सामान्य  अथवा  वायु-श्रनुकूलित
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  से  अपेक्षित  जानकारी  देने  वाला  एक

 विवरण  लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ७१  |

 जहाज़ों  के  लिये  विदेशी  सहायता

 T¥LY. Bt do श्री  do
 Go

 नायर
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  भारत  को  PEUQ  से  जहाज  खरीदने  के  लिये  awe  जहाज  निर्माण  के  लिये  कोई

 विदेशी  सहायता  मिली  कौर

 यदि  तो  कितनी ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  नही ं।

 पन
 लिप

 )
 उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 मूल  धन
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 खड़गपुर  रेलवे  वकंश्ञाप  में  चोरी

 1४१२.  श्री  मोहम्मद  इलियास
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार  को  ज्ञात  है  कि  खड़गपुर
 रेलवे  वर्कशाप में  अभी  हाल  में  ही  लोहारखाने  रेलवे

 सम्पत्ति  की  एक  बड़ी  भारी  चोरी  पकड़ी  गई  है  ;

 यदि  तो  कितने  मूल्य  के  सामान  की  चोरी  हुई

 कितने  व्यक्ति  इस  चोरी  से  सम्बद्ध  पाये  गये  हैं
 ?

 निकलने  उपमंत्री  शाहनवाज़  १९५७  में  खड़गपुर  रेलवे  के

 खाने  में  कब्जों  )  के  अनधिकृत  निर्माण  का  पता  चला  पुलिस  इस  बात  की  जांच

 कर  रही  है  कि  ऐसा  कितना  माल  तैयार  किया  गया  कौर  वहां  से  बाहर  ले  जाया  गया  |

 जांच  के  पुरी  हो  जाने  पर  ही  बताया  जा  सकता  है  कि  कितने  रुपये  का  माल गया  है  ।

 अभी  तक
 दो

 रेलवे  कर्मचारियों  को  इस  से  सम्बन्धित  बताया  गया  है  प्रौढ़  उनको  तबसे

 मुभ्नत्तिल कर  दिया  गया  है  ।

 सहकारी  चीनी  मिलें

 1४१३. श्री  बे  ०  च०  मलिक :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 देश  में  सहकारी  चीनी  मिलों  में  कुल  कितनी  पूंजी  का  विनियोजन  हुमा

 इनमें  से  प्रत्येक  मिल  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  कितनी  सहायता  दी  गई  है
 ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  to  स०  ३१  ae GC)  को  देश  की

 सहकारी चीनी  मिलों  में  कुल  RES  ३२  लाख  रुपये  की  पूंजी  का  विनियोजन  ga  था  ।  इसमें

 सहकारी  चीनी  मिलों  को  प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  द्वारा  दिया  गया  2o¥g Yo are wT ५०  लाख  रुपये  का

 ऋण  भी  सम्मिलित है  |

 सहकारी  चीनी  मिलों  की  शेयर  पूंजी  में  राज्य  सरकारों  ने  PEAS  लाख  रुपये

 योजित  किये  हैं  ।

 तथा  के  भ्रन्तर्गत  मांगी गई  विस्तृत  जान  के  बारे  में  एक  विवरण  संलग्न  किया

 जाता है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  92]

 डाकघर  मध्य  प्रदेश

 Ow  थ्री  रा०  स०  तिवारी :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मध्य  प्रदेश  में  छतरपुर  के  डाकघर
 के

 वर्तमान  भवन  में  स्थान  की  कमी  के  कारण  क्या  कोई

 नया  भवन  बनाने  का  विचार

 यदि
 तो  यह  भवन  कब

 तक
 बन

 कौर

 कितना  व्यय
 होगा

 ?
 क

 मूल  म्रंग्रेजी में  ।
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 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  हां  ।

 शौर
 चूंकि  इस  प्रस्ताव  के  विषय  में  प्रारम्भिक  जांच  हो  रही  अतः  इस  सम्बन्ध में

 mal  कुछ  नहीं  कहा  जा  सकता
 ।

 दिल्‍ली  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  कौर  सामुदायिक विकास
 खण्ड

 1४१४५. श्री  दी  ०  चं०  शर्मा
 :

 क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  दिल्ली  में  कितने  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  खण्ड

 कितने  सामुदायिक  खण्ड  खोले  जाने  का  विचार  शौर

 wa  तक  सरकार  ने  इन  खण्डों  पर  कितना  व्यय  किया  है
 ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री
 कु  कु०  :  दिल्‍ली

 के  देहाती  क्षेत्रों  में  पहले  से  ही

 विस्तार  तथा  विकास  खण्ड  खुले  हुए  हैं |

 RERAs  लाख  रुपये  |

 खाद्य  उत्पादन  चक

 1४१६.  डा०
 राम  सुभग  सिह

 :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  देश  में  एक  पूर्णकालिक  खाद्योतप।दन  आयुक्त  नियुक्त  करने  का  कोई  प्रस्ताव  कौर

 यदि  तो  कया  देश  में  खाद्य  उत्पादन  को  बढ़ाने के  लिये  कोई  नई  योजना  तैयार

 की  गई  है  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  fo  म०  :  भारत  सरकार  पहले ही  एक  कृषि

 उत्पादन  परामर्शदाता  नियुक्त  करने  का  निश्चय  कर  चुकी  है  ।

 कोई  नई  योजना  नहीं  बनाई  गई  है
 ।

 राज्य  सरकारों  के  साथ  हाल  ही  में  जो
 बातचीत

 हुई  है  उसमें  जिन  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करने  का
 विचार

 किया  गया  है  उनकी  कार्यान्विति से  देश  में

 खाद्य  उत्पादन  बढ़ेगा  |

 पंजाब  के  गुरदासपुर जिले  में  डाकघर

 [  ४१७.  श्री  दी०  च०  फार्मा
 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 पंजाब
 में  गुरदासपुर  जिले

 में  इस  समय
 कितने

 डाकघर  हैँ  जो  कि  किराये  के  निजी  मकानों

 में  काम  कर  रहे
 \

 सरकार
 ने  १६५०-५१  से  PERYV-XS  तक

 सब  तक  उन  पर  प्रत्येक  वर्ष  में  कितना

 किराया  भरा

 क्या  इन  डाकघरों  के  काम  करने  के  लिये  श्रपनी  इमारतें  बनाने  का  कोई  प्रस्ताव

 शौर

 यदि
 तो  कितने  डाकघरों  की  इमारतें बन  रही  हैं  शौर  उन  पर  aa  तक  कितना  रुपया

 व्यय  किया  जा  चुका  है
 ?

 मिल  अंग्रेजी  में
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 तथा  संचार  मंत्रालय  में
 राज्य-मंत्री

 राज
 :  से

 एक  विवरण

 लोक-सभा के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट २,  अनुबन्ध  संख्या  93]

 डाक  व  तार  कर्मचारियों के  लिये  क्वाटर

 Vlg  श्री  दी०  चं०  शर्मा  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PRYO-NS  में  अरब तक  डाक  व  तार  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  बनाने
 के

 लिये  कितना

 रुपया व्यय  किया  गया

 इसी  प्रविधि  में  दिल्‍ली  सर्कल  में  डाक
 व

 तार  कर्मचारियों  के  लिये  मकान  बनाने  के  लिये

 कितना  रुपया  व्यय  किया गया  तौर

 ऐसे  क्वाटर  बनाने के  लिये  बजट  में  कितनी  ule  का  उपबन्ध  किया  गया  था  ?

 तथा  संचार  मंत्रालय में  राज्य-मंत्री  राज
 :  से  जानकारी

 एकत्रित की  जा  रही  है  प्रौढ़  यथा  समय  लोक-सभा  के  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  भेड़  पालन  केन्द्र

 1४१६.  श्री  पद्य देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 \

 हिमाचल  प्रदेश  में  कितने  भेड़  पालन  केन्द्र  कौर

 इन  केन्द्रों  पर  तक  कितना  wa  हुआ  है
 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री  to  म०  :  तथा  पूछी  हुई  जानकारी

 नीचे  दी
 गई

 है
 —a

 1  म

 भ्रब तक व्यय तक  व्यय
 का  नाम  भेड़ों  की  संख्या

 की  गई

 रुपये

 शीप  ब्रीडिंग  तारादेवी  के  पास  Ro  €  19,0००

 दीप  ब्रीडिंग  सराहन  जिला )  ३००  %,2 8,000

 ne

 कुल  दो  फार्म  क  Sho  2,25,000

 चालू  का  व्यापार

 श्री  पद्य  देव  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  ११  १९५७  के  तारांकित  seq

 संख्या  १६७३  के  उत्तर  सम्बन्ध  में  यह  बतान  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 हिमाचल  प्रदेश  सहकारी  विकास  लिमिटेड  को  श्रालू  के  व्यापार  में  कितनी  हानि

 हुई  ak

 केन्द्रीय  सरकार
 ने  क्षतिपूर्ति  के  पर  उसे  कितनी  सहायता  दी  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री  झ०  स०  :  लगभग  ६  लाख  रुपये  ।

 केन्द्रीय
 सरकार

 ने  कोई  सहायता  नहीं  दी  है  ।

 मूल  अंग्रेजी  में  ।
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 दुर्घटनाश्रों की  रोकथाम

 1४२१. श्री  झूलन  fag  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  भारत  सरकार का  ध्यान  श्राफ  इंडिया  के
 ४  geXre  के  बम्बई

 संस्करण  में  सम्पादक  के  नाम  पत्रों  में  दुर्घटनाएंਂ  शीर्षक  के  छपे  पत्र  की  गया  है

 जिसमें रेलवे  दुर्घटनाओं  के  रोकथाम के  कुछ  उपाय  सुझाये गये
 कौर

 यदि  तो  कया  इन  सुझावों  की  व्यवहार्य॑ता
 व

 उपादेयता  का  रेलवे  विशेषज्ञों  द्वारा  परीक्षण

 किया जा  रहा  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  :  (#)  हां
 ।

 इसका  परीक्षण
 किया  गया  है  तथा  इसे  प्रविधिक

 रूप
 से  व्यावहारिक  पाया

 गया  है
 |

 जापानी  ढंग  से  धान  की  खेती

 खद वक्त  राय
 BRR

 थो  बाली  et  :

 क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  पांच  वर्षों  में  प्रति  र  जापानी  ढंग  से  धान  की  खेती  कितने  एकड़  भूमि  में  की

 उक्त  प्रकार  से  खेती  करने  से  धान  का  उत्पादन  उपरोक्त  पांच  वर्षों  में  प्रति  वर्ष  कितना

 बढ़ा ;  site

 (7
 ह

 उक्त  प्रकार  से  धान  की  खेती  के  प्रचार  पर  इन  पांच  वर्षों  में  प्रति वर्ष  कितना  व्यय

 gat ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  म०  :  से  (7)  जानकारी का  विवरण  नत्थी

 कर  दिया गया  है  ।  परिशिष्ट  २,  झतुबन्ध  संख्या  ७४]

 कलकत्ता में  चावल  का  भाव

 1४२३. श्री  साधन  गुप्त  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ३१  १९५८  को  कलकत्ता  में  शर  पश्चिमी  बंगाल के  प्राय  स्थानों में  चावल  के

 थोक  व  फुटकर  के  क्या  भाव

 पिछले  पांच  वर्षों  में  इस  दिन  की  कीमतों  की  तुलना  में  इनका  क्या  स्थान  है
 ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री
 ०  म०  :  तथा  अपेक्षित  जानकारी

 देने  वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  के
 पटल

 पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  २,  श्रतुबन्ध
 संख्या  OX  ]

 रेल  सेवा  का  उपयोग

 1४२४.  श्री  रघुनाथ  सिंह  :
 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  भ्र भी  हाल  ही  में  श्रीराम

 में  गौहाटी  में  इंडियन  नेशनल  कांग्रेस  का  जो  अधिवेशन  हुमा  था  उसमें  कितने  लोग  रेल  द्वारा  वहां
 गय  थे

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  लगभग  ७४,०००  |

 मूल  wast  में  ।
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 रतलाम-गोधरा  सेक्शन  पर  रेलवे  कर्मचारियों  के  लिये

 क्वाटर

 Ry.  श्री  डामर  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 पश्चिमी  रेलवे  के  रतलाम-गोधरा  सेक्शन  के  बीच  जो  दोहरी  लाइन  बनाने  का  कायें

 चल  रहा  है  उसमें  लगे  हुए  कर्मचारियों  के  लिये  इस  सेक्शन के  प्रत्येक  स्टेशन  पर  बनाये  गये  क्वार्टरों

 पर  अरब  तक  कुल  कितना  व्यय  gat  है
 ?

 क्या  ये  बने  हुए  क्वार्टर  सम्बन्धित  स्टेशन  मास्टर  को  नहीं  दिये  गये  कौर

 क्या  यह  सच  है  कि  इन  क्वार्टरों  में  इंजीनिर्यारंग  विभाग के  बिना  किराया

 दिये  रहते  हैं
 ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  सिफ॑  दोहद  में  ३०  यूनिट  भ्र स्थायी  ale  टाइप

 १  के  १२०  यूनिट  स्थायी  मकान  बनाये  गये  हैं
 ।

 इनकी  भ्र नुमा नित लागत
 ५'  ५१  लाख  रुपये  है

 ।

 अस्थायी  रूप  से  इन  मकानों  में  वें  कर्मचारी  रह  रहे  हैं  जो  दोहरी  लाइन  बनाने के  काम

 के  रखे  गये  हैँ  ।  बाद  में  जब  दोहरी  लाइन  बनाने  का  काम  पूरा  हो  तो  ये  मकान  चालू  लाइन

 के  अधिकार में  चले  जायेंगे  प्रौर  इनमें  स्थायी  कर्मचारी  रखे  जायेंगे  |

 लाइन  बनाने  वाले  कर्मचारियों  से  नियम  के  श्रतुसार  किराया  लिया  जा  रहा  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  टेलीफ़ोन  तथा  तार  घर

 S2E. MT TIA श्री  डामर  :
 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 PEXG-YE  में  मध्य  प्रदेश  के  रतलाम  कौर  उज्जैन  जिले  के  किन-किन

 कस्बों  में  टेलीफोन  तथा  तार  घर  खोलें  कौर

 उपरोक्त  जिलों  के  किन-किन  कस्बों  को  प्राथमिकता  दी  जायेगी  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  कौर  इस

 सम्बन्ध
 में  एक  विवरण  पत्र  संगीत  है  ।  परिशिष्ट  २,  झ्रनुबन्ध  संख्या  ७६]

 फारेस्ट  ट्रेनिंग  देहरादून

 ४२७. श्री  डामर  :  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 देहरादून  के  फारेस्ट  ट्रेनिंग  कालेज में  डिप्टी  रेंजर  सनौर  डी०  एफ०  को  के  प्रशिक्षण

 के  लिये  मध्य  प्रदेश  के  कितने  आदिवासी  तथा  हरिजन  व्यक्ति  कौर

 प्रशिक्षण  की  sate  में  प्रशिक्षार्थियों  के  खर्च  arf  की  क्या  व्यवस्था  है  ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  श्र०  स०  :

 आदिवासी

 रेंजर
 का

 कोस

 उप-रेंजर  का  कोर्स  देहरादून  में  ऐसा  कोई  कोर्स  नहीं  है
 ।

 डी०  एफ०  को  का  कोसे  कोई  नहीं
 क  अ  अ

 मूल  मे ं।
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 राज्य  सरकार  खर्चे  की  मदों  पर  व्यय  करती  है  :--

 रेंजर  का

 (१)  शिक्षार्थी  के  ७५  रुपये  मासिक  का  एक  वजीफा  |

 (२)  करार  भाई  को

 देना  eee

 पुरे  कोर्स

 के  लिये

 ट्यूशन  फी

 रुपय 3,000

 (३)  सामान का  मूल्य  S00  प

 Goo
 (४)  यात्रा का  भत्ता  प

 डी०  एफ०  Alo  का

 (१)  एफ०  कार  कराई को  दिये  जाने  के  लिए  शिक्षार्थी को

 का  मासिक  वजीफा  ।  १५०  बै

 (२)  दो  सालों  के  लिए  cara  फीस  \9,000  है

 (३)  सामान का  मूल्य  १,४००  पै

 (४)  दो  सालों  के  लिये  यात्रा  का  भत्ता  %,400  कै

 सार्वजनिक  टेलीफ़ोन  घर

 *४२८.  श्री  राधे  लाल  व्यास  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  ३  १९५७ के
 अतारांकित

 प्रीत  संख्या  LoVe  के  उत्तर के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  करेंगे  कि  मध्य  प्रदेश  क  आलोट  तथा

 महिदपुर  नगरों  में  टेलीफोन  की  सुविधा  प्रदान  करने  के  बारे  में  तक  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  आवश्यक  स्टोर  पर्याप्त

 मात्रा  में  जारी  किया  जा  चुका  है  ।  बाकी  का  सामान  भी  शीघ्र  ही  जुटाया  जा  रहा  है  ।  ara है  कि  यह

 कार्य  शीघ्र  ही  प्रारम्भ  कर  दिया  जायगा

 सार्वजनिक  टेलीफोन  घर

 1४२६.  श्री  राधे  लाल  व्यास
 :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच
 है  कि  बदनावर  प्रदेश  )

 के  नागरिकों  से  वहां एक
 सार्वजनिक

 फोन  घर  खोलने  से  पहलें  टेलीफोन  विभाग  द्वारा  किसी  निश्चित  राय  की  गारंटी  मांगी  गई

 यदि  तो  क्या  उन्होंने  गारंटी  दे  दी  कौर

 वहां  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  कब  तक  खोला  जायेंगी  ?

 तथा  संघार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  से  बदनावर

 का  सार्वजनिक  टेलीफोन  घर  २६  १९५८  को  बिना  किसी  गारंटी  के  खोल  दिया  गया  है  ।

 मध्य  प्रदेश  में  गोौशालायें

 1४३०.  श्री  राधे  लाल  व्यास  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गोशालाओं
 के

 विकास
 के

 लिये  केन्द्रीय
 सरकार  द्वारा  १९५७-५८  में  मध्य  प्रदेश  को  अनुदान  के  रूप में

 कितनी  राशि  दी  गई  ?

 तथा  कृषि  उपमंत्री
 (at

 प्र  म०  2E,000  रुपये  |

 मूल  dst  में  ।
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 कुर्ग  के  डाक  व  तार  कर्मचारी

 1४३१.  श्री  वासुदेव  नायर
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  सरकार  को  कुर्ग  के  डाक
 व

 तार  कर्मचारियों
 से

 भत्ताਂ  तथा  प्राय

 सुविधाएं  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  प्रतिवेदन  प्राप्त  हुआ
 श्र

 यदि  तो  सरकार  की
 उसके  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया हुई  है

 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  हां  ।

 ये  मांगें  उपयुक्त  नहीं  हैं  कौर  इन्हें  स्वीकार  नहीं  किया  गया  है  ।

 उड़ीसा  में  सड़कें  तथा  पुल

 1४३२.  श्री  सुरेन्द्रनाथ  द्विवेदी :  क्या  परिवहन  तथा
 संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 करेंगे  कि

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  भारत  सरकार  उड़ीसा  में  कितने  ga  तथा  सड़कें

 बनवाने  का  विचार  रखती  wie

 कटक  atc  चोबदार  के  बीच  राष्ट्रीय  राजपथ  को  मिलाने  के  लिये  उड़ीसा  तथा  ब्राह्मन

 नदियों  पर  कब  तक  पुल  बना  दिये  जायेंगे  ?

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  :  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना काल  में  राष्ट्रीय  राजपथ  योजना  के  अन्तर्गत ७  मुख्य  २१  छोटे  पुल  तथा  ७१  मील  लम्बी

 सड़कें  बनाने  का  विचार  किया  गया  है  ।

 यदि  रुपया  उपलब्ध  हो  सका  तो  महानदी  बिरुपा  नदियों  पर  ७५  पुल  बनाने

 शुरू  कर  दिये  जायेंगे  ।  ब्राह्मन  नदी  के  पुल  को  रुपये  की  कमी  के  कारण  कुछ  ज्यादा  देर  लगेगी  |

 ato  एम ०
 अ्रगरताला

 1४३३.  श्री  दशरथ  देव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ध
 क्या  यह  सच  है  कि  त्रिपुरा  में  भ्र गर ताला के  भ्र स्प ताल  में  अह  सजन  न  होने  के  कारण  बड़ीਂ

 कठिनाई  हो  रही  कौर

 यदि  तो  वहां  पर  सजन  की  नियुक्ति  के  लिये  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  ?

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर )  हा ं।

 जब
 तक  शभ्रगरताला  के  वी०  एम०  अस्पताल  में  संघ  लोक  सेवा  प्रयोग  की  से  कोई

 स्थायी  सर्जन  नहीं  नियुक्त  हो  जाता  तब  तक  के  लिये  वहां  पर  भ्र स्थायी  रूप से  एक  सर्जन  जो  कि

 के  रूप  में  कार्य  नियुक्ति  के  लिये  रादेश  दे  दियें  गये  हैं  ।

 ~
 त्रिपुरा हजा

 1४३४.  श्री  carey  देव  :  क्या  स्वास्थ्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 त्रिपुरा  में  १९४७-४०  में  हैजा  से  कितनी  मृत्युएँ

 वहां  पर  हैजा  फैलने
 के  क्या  कारण

 wat म  ।
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 )
 कया  यह  मुख्यतया  पीने  के  पानी  की  कमी  के  कारण  फला

 गौर

 यदि  at,  तो  पीने  के  पानी की  मात्रा  में
 सप्लाई  के

 ट  रे  में  क्या  कदम  उठाये जा
 ?

 रह  @

 स्वास्थ्य  मंत्री  :  १८५  मृत्युएँ  (२४  ges  TH)

 यह  महामारी  के  रूप  में  नहीं  फैला  |  इधर-उधर  ही  ये  मृत्युएँ हुई  इसका  कारण

 इद-गाद  में  उपयुक्त  सफाई  का  न  होना  था  |

 तथा  हम  निश्चित रूप  से  यह  नहीं  कह  सकते
 कि

 हैज  का  मुख्य  कारण  पीन
 क

 पानी  का
 न

 मिल  सकना  था
 ।

 वैसे  त्रिपुरा  प्रशासन  ने  सामान्य  रूप  से  सफाई  का  सुधार  करने
 के  लिये

 यह  भी  उपबन्ध  किया  है  कि  वह  श्रगरताला  नगरपालिका में  पीने  के  लिये  सब  भांति  से  उत्तम जल

 दे  सके  ।  देहाती  क्षेत्रों  में  आरोग्यप्रद  जल  की  सप्लाई  के  हेतु  सारे  राज्य  क्षेत्र  में  नलकूप  खोदे  जा  रहे  हं

 पक्के  कुएं  बनाए  जा  रहे  हैं  व  घंटों  वाल  प्रौढ़  रिंग  कप  बनाये  जा  रह  हैं
 |

 भारत
 सरकार

 न

 त्रिपुरा  प्रशासन  को  ग्राम्य  जल  योजनाओं के  लिये  PEYG-UG  के  दौरान  में  ४,  ५४,७००  रुपये  स्वीकृत

 = किये  |  ।

 गन्ना  उत्पादकों  को  भुगतान  न  किया  जाना

 ४३५.  श्री  त्रिकूट  चौधरी  :  क्या  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  श्रावित  किया  गया  है  कि  पश्चिमी
 बंगाल

 के  मुर्शिदाबाद  atc  नाडिया  जिलों  के  ऐसे  ग्रामों  के  गन्ना  उत्पादकों  को  जो  कि  पश्चिमी  बंगाल  की

 रामनगर  TAT  और  प्लासी  की  चीनी  के  इद-गिर्दे  स्थित  पिछले  दो  महीनों
 से  मिलों

 को  बार-बार कहने  पर  भी  उनके  पास  बेचे  गये  की  कीमतों  का  भुगतान  नहीं  किया  गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं
 ?

 खाद्य  तथा  कृषि  उपमंत्री  ५." ह  स०  :
 यह  बात

 सच
 नहीं  है  कि  किसानों

 को  रामनगर केन  तथा  मगर  को  बेचे  गये  गन्ने  की  कीमतों  के  बदले में  पिछले दो

 महीनों  में  कोई  भुगतान  नहीं  gut  है  |  पिछले  दो  महीनों  में  इन  मिलों  ने  कुल
 ८  92,000  रुपये का  गन्ना

 खरीदा था  उसमें ये  मिलें  पिछले  दो  महीनों  में  ६,  १४,०००  रुपये  का  भगतान  कर  चकी  हैं  शर जो

 शेष  २,५७,०००  रुपये
 की

 राशि  रह  गई  है  उसको  भी  वे
 शीघ्र  चुकता  कर  देंगी

 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता ।

 पंजाब  मं  रबी  की  फसल  क्रो  प्राक्कलन

 1४३६.  सरदार
 इकबाल  सिंह  :  क्या  खाद्य तथा  कृषि  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 केन्द्रीय
 सरकार  को  पंजाब  के  जिलों  की  रबी  की  फसल  के  प्राक्कलन  भेजे  जा  चक  हैं

 ?

 fara  तथा  कृषि  उपमंत्री
 झ०  स०  नहीं  ।  art तक  हमें  समस्त  राज्य

 के  PEYO-NS H ay के  रबी  की  फसलों  र  के  प्रावधान  तथा  चने  की  फसल  के  प्रारम्भिक

 प्राक्कलन  प्राप्त हुए  हैं  ।  कुल  क्षेत्रफल  तथा  उत्पादन  के  बारे  में  भ्रान्ति  प्राक्कलन  Reus  तर्क
 प्राप्त  होंग

 sit  में  ।



 २०  Feus  लिखित  उत्तर  502.0

 डाक  व  तार  कर्मचारियों के  लिये  मकान

 1४३७.  सरदार  इकबाल  fag
 :

 क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 १९४५६  ate  १९४५७ के  दौरान  में  भ्रम्बाला  और  फीरोजपुर  सालों  में  डाक
 व

 तार

 विभाग  के  तीसरी  व  चौथी  श्रेणी  के  कितने  कर्मचारियों  को  सरकारी  मकान  दिये  कौर

 राज  तक  कितने  कर्मचारियों  के  नाम  प्रतीक्षक  सूची  में  दरजे  हैं  ?.

 परिवहन  तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज  बहादुर )  तथा  एक  विवरण

 लोक-सभा  के  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  परिशिष्ट  २,  अनुबन्ध  संख्या  ७७]

 रेलवे  डिब्बों में  चोरियां

 1४३८.  श्री  हेम  राज
 :

 क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  यह  सच  है
 कि  पूर्वी

 तथा  पूर्वोत्तर  रेलो ंमें  गाड़ियों  के  डिब्बों में  बिजली के  शीशे  कौर  कपड़े  टांगने  की

 खूंटियां  प्राणी  नहीं  हैं  कौर  गाड़ी  चलाने  से  पहले  इन  चीजों  को  रखने  या  मरम्मत  करने  की  कौर  कोई  ध्यान

 नहीं  दिया  जाता  है  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज  :  यें  वस्तुएं  यदा-कदा  जब  गाड़ियां  स्टेशन  पर  खड़ी  होती

 हैं  तब  डिब्बों में  से  निकाल  या  चुरा  ली  जाती  हैं
 ।

 जहां  तक  ये  चीजें  उपलब्ध  होती  हैं  वहां  तक  इन

 चीजों  को  दुबारा  लगाने  या  फिर  से  रखने  के  लिये  प्रत्येक  सम्भव  प्रयत्न  किया  जाता  है  ।

 जाजपुर  में  डाकघर  को  इमारत

 श्री  वब०  च०  सलिक  :  क्या  परिवहन  तथा  संचार  मंत्री  १५  REN  के  ग्रतारांकित

 प्रदान
 संख्या  २३१ के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 क्या  जाजपुर  के  मुख्य  डाकघर  के  लिये  इमारत  बनाने  का  कार्य  राज्य के  लोक-निर्माण

 विभाग को  सौंपा  जा  चुका  कौर

 यदि  तो  इस  इमारत  का  बनना  कब  शुरू  होगा
 ?

 तथा  संचार  मंत्रालय  में  राज्य-मंत्री  राज
 :  कभी तक  नहीं  ।

 राज्य  के  लोक-निर्माण  विभाग  ने  इनके  लिये  १६  प्रतिशत  विभागीय  व्यय  मांगा  है  ।  यह  दर  केन्द्रीय

 लोक-निर्माण  विभाग  को  दिये  जा  रहे  व्यय  से  प्रतीक  है  ।  इसलिये  इस  बात  पर  केन्द्रीय  लोक-निर्माण

 विभाग से  राम  किया जा  रहा  इस  प्रश्न पर  इसके  बाद  श्र  संभरण  मंत्रालय

 विचार  करेंगा  और तब वित्त तब  वित्त  मंत्रालय  से  इस  बात  की  अनुमति  ली  जायेगी
 कि

 वह  इमारतों

 को  बनाने
 के  लिये

 लगाये
 गये  प्रतिबन्ध से  इस  इमारत  को मुक्त करे  ।  यह  सब  कायें  पूरे  हो  जाने  पर

 इमारत  बननी  शुरू  होगी  ।

 wet  उत्पन्न  नहीं  होता  |

 दक्षिण  qa  रेलवे  का  डिवीजनल  हैडक्वार्टर

 1४४०.  श्री  पाणिग्रहण  :  क्या  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 दक्षिण  पूर्व  रेलवे  का  विभागीय  मुख्य  कार्यालय  बनाने के  लिये  किन  स्थानों का  नाम

 प्रस्तावित  किया  गया  तौर

 पमरा  ait  में  ।



 ८०्र  अ्रसनसोल  क्षे  खान  दस  सत्ता  २०  geas

 क्या  सरकार  को  यह  कार्यालय  खुर्दा  में  बनाने के  लिये  कोई  भ्रावेदन  प्राप्त

 eure ?

 रेलवे  उपमंत्री  शाहनवाज़  :  सरकार  ने  इस  विषय  पर  विचार  किया  है
 प्रौर

 इस  निश्चय  पर पहुंची है  कि  इस  रेलवे  में  विभागीय  प्रणाली  प्रारम्भ करने  की  कोई  आवश्यकता

 नहीं  कुछ  जिलों  में  मुख्य  कार्यालयों में  ही  प्रादेशिक  अधीक्षकों का  उपबन्ध  कर  दिया  गया  है  जैसे

 बिलासपुर  में  जहां पर  कि  काम के  विचार  से  यह  झ्रावश्यक  समझा  गया  है  कि  काम
 का

 समन्वय  करने

 के  लिये  एक  वरिष्ठ  अधिकारी  की  नियुक्ति  आवश्यक  है  ।

 हां
 |

 श्रीसीता  जातियों  के  उम्मीदवारों  का  संवरण

 1४४१.  श्री  दलजीत  सिंह  :  कया  रेलवे  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  PaUE  म  उत्तर

 रेलवे  में  तीसरी  श्रेणी  की  नौकरियों  के  लिये  अनुसूचित  जातियों  के
 कि  उम्मीदवारों  के  प्राथनापत्र

 ma  ?

 उपमंत्री  शाहनवाज़  प्र,0०€०  |

 पंजाब  में  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  अर  सामुदायिक  विकास  खण्ड

 FESR.
 भी  दल जोत  सिंह

 :
 क्या  सामुदायिक  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना में  पंजाब  राज्य  के  लिये  स्वीकृत  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  कौर  सामुदायिक  विकास  खंडों

 के  लिये  कितनी  राशि  स्वीकृत  की  गई  है  ?

 सामुदायिक  विकास  मंत्री  सु०  कु०  :  भ्रनुमोदित  क्रमवार  प्रोग्राम  के  अनुसार  पजाब

 राज्य  के  लिये  द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  काल  के  लिये  स्वीकृत  खंडो ंके  लिये  g°0%  करोड़  रुपये

 स्वीकृत  किये  गये  हैं
 ।

 किन्तु  aa  इस  कार्यक्रम  के  पुनरीक्षण
 का

 विचार  किया  जा  रहा  है  |

 आसनसोल  क्षेत्र  में  खान  दघंटना

 श्रम  और  रोजगार  तथा  योजना  मंत्री  :  बहुत  दुःख  के  साथ  मैं  सभा  को  सुचित

 हता  हूं  कि  कल  रात  को  आसनसोल  क्षेत्र  की  दो  खानों में  भयंकर  दुर्घटना  हुई  जिसमें  कई

 जानें गई  ।  उपलब्ध  जानकारी  के  अनुसार कल  रात  को  लगभग  बजे  चिमाकुरी खान  में  एक  विस्फोट

 हड  |
 कहा  जाता  है  कि  लगभग  १८०  व्यक्तियों का  पता  नहीं  है  ।  इस  खान  दुर्घटना  के  कारण

 उस

 निकटवर्ती  सेन्ट्रल
 भोरा  खान  में  पानी  भर  गया  है  ।  कहा  जाता  है  कि  पानी  की  इस  बाढ़  में  लगभग

 २०  व्यक्ति डूब  गये  हैं  ।  खानों के  मख्य  निरीक्षक तथा  उनके  विभाग के  कर्मचारी  मौके  पर  मौजद  हैं  ।

 उन्होंने  चिमाकुरी  खान  के  गड्ढों  को  बन्द  कर  दिया  है  झ्र  पम्प  लगा  कर  भोरा  खान  से  पानी  निकाल

 रहे हैं  शौर  तन्य  कार्यवाही कर  रहे  हैं  ।

 हम  खानों  के  मुख्य  निरीक्षक  के  पास  आदेश भेज  रहे  हैं  कि  इस  दुर्घटना में  मरे  खान  मजदूरों
 के

 पीड़ित  परिवारों
 को

 सहायता  व  अपक  सहायता की  व्यवस्था  तुरन्त की  जाये

 सरकार  इस  दुर्घटना  की  परिस्थितियों तथा  उसके  कारणों  की  जांच  कराने  के  लिये  उच्च  न्यायालय

 क॑  न्यायाधीश के  सभापतित्व  में  एक  जांच  न्यायालय नियुक्त  करने  के  लिये  कार्यवाही  कर  रही है  ।

 मूल  sat में  ।



 कटे (oO  Rays  वायदे  के  सौदे  )  भ्र घि नियम

 तथा  प्रतिभूति  संविदा  )
 अधिनियम  के  बारे  में  याचिका

 मैं  सीधे  दुर्घटना स्थल  पर  जा  रहा  हूं
 ।  वापस  ष्  पर  मैं  दुर्घटना तथा

 तत्सम्बन्धी
 न्य

 मामलों

 के  बारे  में  एक  पूर्ण  विवरण  सभा  के  सामने  प्रस्तुत  करूंगा
 ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  कया  इस  जांच  के  निदेश  पदों  में  कोयला  खानों  के  सुरक्षा

 बोर्ड के  सम्पूर्ण  पर  भी  विचार
 करने  की  बात  सम्मिलित होगी  ?

 श्री  नन्दा  :
 हम  उचित  निदेश  पद  तैयार  करेंगे  शौर  इस  सुझाव  का  ध्यान  रखेंगे

 ।

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 नौवहन निगम  के  वार्षिक  प्रतिवेदन

 तथा  संचार  मंत्री  लाल  बहादुर  :  मैँ  समवाय  EUS

 की  धारा  S R€  की  उपधारा  (१)  के  अधीन  निम्नलिखित  प्रतिवेदनों  की  एक-एक  प्रति
 सभा  पटल

 पर

 रखता  gy

 (१)  वर्ष  PEUG-KY  के  लिये  शिपिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड  का  वार्षिक  प्रतिवेदन

 लेखा-परीक्षित  लेखे  सहित  |

 में  रखी  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  ५३८/४८]

 (२)  वर्ष  १६५६-५७  के  लिये  वब स्ट तन  शिपिंग  कारपोरेशन  लिमिटेड का  वार्षिक

 वेदन  लेखा-परीक्षित  लेखे  सहित  |

 में  रखी  गई  देखिए  संख्या  एल०  टी ०  ५३६/४८]

 a  नार

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 चौदहवीं  प्रतिवेदन

 हुक्म  fag  (atest)  :
 मैं  गैर-सरकारी  सदस्यों  क  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी

 समिति  चौदहवीं  प्रतिवेदन  उपस्थापित  करता

 वायदे  के  सौदे
 )

 भ्रधिनियम  तथा  प्रतिभूति  संविदा

 )
 अधिनियम  के  बारे  में  याचिका

 :  लोक-सभा में  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम  १६७ के  अधीन

 म  सभा  को  सुचना  देना  चाहता  हूं  कि  वायदे  के  सौदे  )  १९४५२  तथा  प्रतिभति

 संविदा  (fafa )  PEUE  के  बारे में  एक  याचिका  प्राप्त  हुई  है  जिसका  विवरण

 सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 मिल  अंग्रेजी में  ।



 ८०  faq (and अ्रविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  २०  284s

 की  ध्यान  दिलाना

 विवरण

 00707  7171000909

 याचिका  संख्या  संक्षिप्त  विषय  हस्ताक्षर  कर्ताओं  जिला  या  जय

 की  संख्या  कस्बा
 ae

 28  (१)  वायदे  के  सौदे  g  दिल्ली  दिल्ली

 )

 PEXR;  रोक

 (२)  प्रतिभूति  संविदा

 )

 १९५६  के  बारे  में

 en  लाा

 अविलम्बनीय  लोक  महत्व  के  विषय  की  कौर  ध्यान  दिलाना

 दिल्‍ली  में  पटेल  नगर  तथा  उसके  निकट  के  क्षेत्रों  में  जहरीली  गेस  का  फैलना

 श्री  श्रासर  :  नियम  १९७ के  झ्र धीन  मैं  स्वास्थ्य  मंत्री  का  ध्यान  अविलम्बनीय

 लोक  महत्व  के  निम्नलिखित  विषय  की  कौर  दिलाता  हूं  कौर  प्रार्थना करता  हूं  कि  वह  इस
 सम्बन्ध

 में

 एक  वक्तव्य

 में  पटल  नगर  तथा  उसके  निकट के  क्षेत्रों  में  जहरीली गैस  का  फलना  (4

 स्वास्थ्य  मंत्री  कर मरकर  :  १२  १९४५८  की  रात  को  लगभग  Gey  बजे  दिल्‍ली

 नगरपालिका  के  स्वास्थ्य  अधिकारी  को  टेलीफोन  पर  सुचना  मिली  कि  वेस्ट  पटेलनगर  कौर  ईस्ट

 नगर  के  ब्लाक  २१  से  २६  में  एक  ऐसी  गैस  फैल  गयी  है  जिससे  वहां  के  निवासियों  का  दम  घुटने  लगा

 है
 ।

 सुचना  मिलने  पर  स्वास्थ्य  भ्रमणकारी
 व

 उनके  विभाग  के  विस्फोटों के  सहायक  निरीक्षक

 और  दिल्‍ली  स्वास्थ्य  सेवा  के  निदेशालय  ने  ईस्ट  भर  वेस्ट  पटेलनगर  तथा  नजफगढ़  रोड़  के  औद्योगिक

 क्षेत्र  में  जाकर  उन  क्षेत्रों  को
 देखा

 जहां  यह  जहरीली  गैस  फैली  हुई  थी  शौर  प्रारम्भिक  छानबीन
 की  |

 वे  लोग  रात  में  १२  बजे  के  बाद  तक  वहां  रहे  उन्होंने  वहाँ  के  विभिन्न  कारखानों से  कुछ  पुछताछ

 की  ।
 बताया  जाता  है  कि  आनन्द  पर्वत  की  मिलिटरी  कालोनी  में  इस  गैस  की  बू  बहुत  तेज  थी  कौर  लगभग

 १५-२०  मिनट  तक  यह  गैस  काफी  तेजी  से  महकती रही  ।

 दूसरे  दिन  सुबह  दिल्‍ली
 क्लाथ  freq के  संयन्त्र  का  निरीक्षण  स्वास्थ्य  अ्रधिकारी  ने  दिल्‍ली

 शासन
 के

 उद्योगों  तथा
 बायलरों  के  निरीक्षक  की  सहायता  से  किया  ।  पता  लगा  कि  १२  १९४५८

 को
 संयन्त्र

 के  गैस  पाइपों  में  कुछ  मरम्मत  की  गयी  थी
 ।

 जिन  कर्मचारियो ंने  यह  मरम्मत की  थी  उन्होंने

 बताया कि  उन्हें  १२  तारीख  की  रात  की  घटना  के  बारे  में  कुछ  भी  पता  नहीं है  ।  कहां  से  यह  गैस

 फंली  इसका  कुछ  भी  पता  नहीं  लग  सका ।  जांच के  लिये  इस  मामले की  रिपोर्ट  पुलिस  में  दर्जें

 करा  दी  गयी  है  ।

 स्थानीय  पुलिस  तथा  स्वास्थ्य  अधिकारी  जब  यह  जांच  पुरी  कर  लेंगे  तो  ऐसी  दुर्घटनाओं

 की  पुनरावृत्ति  को  रोकने  के  लिये  झ्रावश्यक  निरोधक  कार्यवाही  की  जायेगी  ।  इस  दौरान  में  इन  क्षेत्रों

 के  कारखानों  के  संचालन  पर  सतर्कता  बरती  जा  रही  है  ।

 मिल  अंग्रेजी  में  ।
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 तारांकित  प्रदन  संख्या  ees  के  उत्तर  की  शुद्धि

 मंत्री  Go  दया०  देशमुख )
 :

 मैं निम्नलिखित वक्तव्य  देना  चाहता  हूं  ।  ११

 RX  को  श्री  दलजीत fag  के  तारांकित  प्रश्न  संख्या  ces  पर  जो  फल  परिरक्षकों  की  लाइसेंस  फीस

 के  बारे में  श्री  दासप्पा  के  एक  अनुपूरक  के  उत्तर  में
 मैंने  बताया  था

 कि  विद्युत्शक्ति

 प्रयोग  करने  वाले  निर्माताओं  की  औसत  लाइसेंस  फीस  लगभग  ६७  रुपये  अगर  १५

 शक्ति  तक  के  लिये  Soy  रुपये  है  प्रौढ़  ce  अणुशक्ति  तक  के  लिये  यह  अधिभार  सहित  १०७८  रुपये

 है  ।  इसको  संशोधित  करने  का  विचार  है  |  ६७  रुपये  को  कम  करके
 ४०

 रुपये  कर  दिया  जायेगा  ४८  ५

 रुपये  को  ८०  रू०  भ्र  ८  रुपये  कौर  १०७८  रुपये को  २८०  रूपये कर  दिया  जायेगा  11.0

 उस  समय जो  आंकड़े  मैंने  बताये  थे  वे  प्रति  उत्पादक  के  औसत  wins  थे  न  कि  aaa

 फीस के  ।  पर  माननीय  सदस्य  वर्तमान  फीस  सम्बन्धी  आंकड़े  जानना  चाहते  थे  स्थिति का

 स्पष्टीकरण  आवश्यक  है  ।

 शेष  बातें
 बहुत  महत्वपूर्ण  नहीं हैं  ।  उत्तर  का  दोष  भाग म  सभा  पटल  पर  रखता  हूं  |

 विवरण  का  प्रद  जो  सभा  पटल  पर  रखा  गया

 उस  समय  प्रचलित  लाइसेंस  फीस  इस  प्रकार  थी

 निम्न  के  लिये  ४०

 (१)  संदिलष्ट  शरबत

 (२)  खीचा  gat  या  संदिलष्ट

 (3)  wk

 (४)  गये  फल  व  सब्जियां

 निम्न  के  लिये  ८०

 (१)  जौ  का  बोतलों  में  बन्द  रस  कौर  भ्रमण  तैयार पेय  या

 फल  के  रस  या  का  शरबत  |

 (२)  जेली  और  और

 (३)  टमाटर की  बनी  कैम्प  टमाटर की  चटनी

 सुरक्षित  रखे  चाशनी  मिला
 कर

 तैयार  किये  गये  श्र शुद्ध  किये  गये  फलों  के

 लिये  १६०  रुपये  |

 चटनी के  लिये  २००  रुपये  |

 निम्न  के  लिये  १४५०

 (१)  डिब्बों
 और

 बोतलों
 में

 बन्द
 करके  रखे  गये  रस  कौर  गूदे  ।

 (२)  डिब्बों  पौर  बोतलों में  बन्द  करके  रखी  गयी  सब्जियां  ।

 (३)  ठंडे  फल  वे  सब्जी  |

 (४)  फलों  के  रस  या  गूदे  वाले  पेय  ।

 (५)  फलों
 तथा

 सब्ज़ियों  से  तैयार
 की

 गयी  अन्य  कोई
 चीज़

 जिसका  ऊपर  वर्णन  नहीं  है  ।

 इन  फीसों
 में

 संशोधन  करने  का  निश्चय  हो  गया  है  ।  संशोधित  फीसों  की  अधिसूचना  शीघ्र  ही

 निकाल  दी  जायेंगी  ।

 wis  में  ।



 Goq  २०  १९४८

 जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  बारे  में  जांच  अ्रायोग के के  प्रतिवेदन

 H  सम्बन्ध  प्रस्ताव

 अध्यक्ष  महोदय :  oe  सभा  जीवन  बीमा  निगम  सम्बन्धी जांच  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर  श्रग्रतर

 चर्चा  द qe  करेगी  ।  इस  प्रस्ताव  को  लिये  ी दि. कि 'ख गय  ८  qe  के  at.  में  से  इ  चे  ४१  मिनट  समाप्त

 हो  चक  २  घण्टे  १६  मिनट  दोष  हैं  ।

 खाडिलकर  )  अध्यक्ष  आयोग  का  प्रतिवेदन  श्र  उसके  निष्कर्ष

 सभा  के  सामने  प्रस्तुत  हो  चुके  हैं  ।  सबसे  पहले  हमें  इस  बात  पर  विचार  करना  चाहिये
 कि

 आखिर

 यह  मूदड़ा  काण्ड  किस  प्रकार  ९  कसे  इसका  पता  लगा
 |

 भारत को  स्वतंत्रता  मिलने  के  बाद  जब  प्रकरण  भारत  से  जाने  लगे  तो  उन्होंने  बड़ी-बड़ी

 वाणिज्यिक  संस्थानों  को  बेचना  चाहा  |  उस  समय  भारत  के  बड़े-बड़े  उद्योगपतियों  ने  इन  विदेशी  समवायों

 या  विदेशी  संस्थानों  को  खरीदने के  प्रयत्न  किये  ।  श्री  मूंदड़ा  भी
 ऐसे  ही  उद्योगपतियों  में  से  एक  थे

 जिन्होंने  ऐसे  अवसर  का  लाभ  उठाया  ॥)

 इस  सौदे  की  बातचीत  कलकत्ते  से  प्रारम्भ  हुई  ।  aaa  की  बात  है
 कि  मूंदड़ा  जैसे  व्यक्ति

 क

 बारे  जो
 कि  प्रौद्योगिक  क्षेत्र  में  पहले  से  ही  बदनाम  राज्य  बैंक  के  egal

 a
 जीवन  बीमा

 निगम  के  emer  ने  वापस  में  भी  कोई  बातचीत न  की  ।  इधर  बहुत  से  बड़े-बड़े  उद्योगपति  जिन्होंने

 देखा  कि  मादा  का  नाम  बढ़  रहा  है  कौर  जो  जीवन  बीमा  के  राष्ट्रीयकरण  के  विरुद्ध  एसी  ताक

 ao थे  कि  किसी  तरह  मदद  को  बदनाम  किया  जाय  ate  जीवन  बीमा  निगम  को  भी  धमाका  पहुंचाया

 जाय |  हमारी  सरकार  तथा  कांग्रेस  में  भी  इस  प्रकृति  के  लोग  हैं  ।  यही  कारण  था  कि  जब  यह  षड्यंत्र

 चल  रहा  था  तो  सभी  लोग  कान  में  तेल  डाले  चप-चाप  थे  ।

 सरकार  के  लोग  भी  इस  राष्ट्रीयकरण  से  संतुष्ट  नहीं  थे  ।  उत्तर  प्रदेश  के  भूतपूर्व

 राज्यपाल  श्री  मंशी ने  भी  उच्चतम  न्यायालय  के  सामने  सरकार  की  नीति  का  विरोध  किया  ।  इस

 मामले  में  भी  मंशी ने  सारा  दोष  वित्त  मंत्री  के  सर  पर  थोपने  की  कोशिश  की  ॥

 हमारे  यहां  जब  जीवन  बीमा  का  राष्ट्रीयकरण  हुआ  तो  दल  के  प्रतुशा सर च्  के  नाते  तो  सबने  यह  नीति

 स्वीकार  कर
 ली  पर

 लोग
 उसके  पक्ष  में  नहीं  थे  र  चाहते  थे  कि  यह  सफल न  हो  ।  फिर  इस  नियम के

 संचालन का  काम  भी  ऐसे  व्यक्तियों  के  हाथों  में  दिया  गया  जिनका  स्वार्थ  wer  बीमा  समवायों
 wa

 के  साथ  सम्बद्ध  था  ।  मंत्रिमंडल  के  सदस्य  भी  इन  लोगों  से  तरह-तरह की  रियायतें  लेते  रहे  हैं  कौर

 अपना व  उनका  उल्लू
 सीधा  करते  रहे  हैं  ।

 इस  मामले  से  हमें  कुछ  शिक्षा  लेनी  चाहिये  ।  हमें  ऐसे  निगमों के  बारे  में  कुछ  निश्चित  नीति

 ग्र पना नी  चाहिये  |

 अरब  प्रशन  यह  पैदा  होता  है  कि  ऐसे  निगमों  के  संचालन के  लिये  क्या  उपाय  gear  जाये  ।

 यदि  प्रादेशिक  समितियां  बना  कर  इस  काम  को  शुरू  किया  गया  होता  तो  जनता  का  अधिक  प्रोत्साहन

 इसे
 मिलता

 ae  यह  काम  अधिक  सफल  होता  ।  जनता  का  विश्वास  भी  इसके  प्रति  बढ़  जाता  ।  रिपोर्टें

 में  यह  कहा  गया  है  कि  किसी  बड़े  व्यापारी  को  इस  विभाग  का  प्रधान  बनाया  जाना  चाहिये  ।

 में  ।
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 जांच  ग्रा योग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध में  प्रस्ताव

 फिर  हमारी  प्रशासन  व्यवस्था  में  जो  बड़े-बड़े  स्थायी  पदाधिकारी  हैं  उनका  हिसाब भी  ठीक

 नहीं है  उनकी  धारणा है  कि  मंत्री  तो  भ्राता-जाते  रहते  हैं  कौन  उनकी  चिन्ता  करे  ।  वे  भ्र पने  को  सर्वेसर्वा

 मान  लेते  हैं  शौर  मनमानी करते  हैं

 श्री  छागला ने  तो  इस  बीमारी  के  एक  अंग  का  ही  निदान किया  है  अब  हमें  चाहिये  कि  सारी

 बीमारी  का
 पता  लगा  कर  उसे  दूर  करने का  प्रयत्न  करें  eee  डेविस  ने  अपनी  पुस्तक  में  लिखा

 है  कि  ऐसे  निगमों पर  संसद्‌  तथा  संसद्‌  के  सदस्यों  का  काफी  नियंत्रण होना  चाहिये  पर  हमारे  यहां

 इस  बात  की  कोशिश  की  जाती  है  कि  हम  लोगों  को  ऐसे  निगमों  के  कामों के  बारे  में  कोई  रुचि न  लेने

 दिया  जाय  ।  ०७  हमें  सावधानी  बरतनी  क्योंकि  संसद्‌  ही  जनता  के  धन

 की  देख-भाल  के  लिये  हकदार  व  उत्तरदायी  है  ।

 श्री
 न्र ०

 ato  सिंह  ने
 भी  एक  संशोधन

 में  कहा  है
 कि  हमें ऐसी

 व्यवस्था
 करनी  चाहिये

 कि
 ऐसे  निगमों  पर  अधिक  नियंत्रण  रखा  जा  सके ।  मैं  एक  सुझाव  कौर  देना  चाहता  हूं  कि  डाक

 विभाग  के  किसी  बड़े  पदाधिकारी  को  यदि  यह  काम  सौंपा  जाये  तो  काफी  लाभ हो  सकता है  ।  साथ

 ही  साम्यवादी दल  या  कांग्रेस  मे ंभी  जो  प्रतिक्रिया  वादी  लोग  हों  कौर  इस  काम  में  बाधा  पहुंचायें

 उन्हें  भी  दबाया जाये  ।  इस  दृष्टिकोण  को  ध्यान  में  रखते  हुए  जीवन  बीमा
 निगम  शझ्घिनियम

 में
 उचित  संशोधन  किया  जाये  ।

 अन्त  में  फिर  कहूंगा कि  इस  काम
 को

 विकेन्द्रीकरण  करके  क्षेत्रीय  प्राकार  पर  बनाया  जाये  तो
 प्रतीक  लाभ  होने  की  ara  है  ।

 श्री  फिरोज़  गांधी  बरेली  जीवन  बीमा  निगम  के  इस  सौदे  के  बारे  में  हम  काफी

 बातें  कर  चुके  मैंने  इस  मामले
 में  जो  कुछ भी  किया  है  वह  जनता  के  हित  के  लिये  किया  है

 ।  सरकार

 ने
 इस  सम्बन्ध  में  जो  कदम  उठाया  उसका  मुझे  गव  है  ।  श्री  छागला  का  मैं  बहुत  आभारी हूं

 ।  उन्होंने
 x

 बहुत  सुन्दर  तरीके  से  छानबीन  करके  तथ्य  हमारे  सामने  रखें  मैँ  स्वयं
 के

 सामने  गवाही  देने
 गया  था  ।  मैंने  महसूस  किया कि  आयोग के  सामने  बयान  देना  बहुत  कठिन  काम

 होता  है
 ।

 श्री  डांगे  ने  सभा  में  बड़ी  लम्बी  चौड़ी  बातें  की  हैं  पर  आयोग  के  सामने  बोलना  बहुत

 कठिन  होता  है
 ।  बैठे-बैठे  चिट्ठियां  लिखना  तो  कोई  कठिन  काम  नहीं  है  ।

 श्री  मसानी  ने  जो  कुछ  कहा  उसका  उत्तर  मैं  सिर्फ  यही  देना  चाहता  हुं  कि  wea  बीमा  समवाय

 अपने  भ्रंशघारियों  को  संरक्षण  देते  हैं  उससे  अधिक  संरक्षण  हमारे  जीवन  बीमा  निगम  के  अंशधारियों

 को  प्राप्त है  ।

 कुछ  ने  सरकारी  क्षेत्र  की  काफी  छीछालेदर  की  है  ।  इसका  कारण  स्पष्ट  है  कि  ०७५

 अखबार  बड़े-बड़े  पूंजीपतियों  के  हैं  ।  मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  दिल्‍ली  में  एक  अखबार क के  संचालक

 पर
 एक  मुकदमा  चल  रहा  है  पर  उसका  कोई  उल्लेख  अखबारों में  नहीं  भ्राता  है  ।  यह  तो  अखबारों

 को  स्वार्थ-सिद्धि  का  अवसर  मिला  है  ।

 शी  मूदड़ा  बहुत् दी  चालाक  व्यक्ति  हैं  ।  इस  सौदे  में  निगम  ने  बड़ी  गलती  की  है
 ।

 पर  यह  बात  तै

 है  कि  निगम  की  व्यवस्था में  जो  गड़बड़ी  थी  उसके  बारे  में  वित्त  मंत्री  को  पता  था  ।  पर  उन्होंने

 कोई  कार्यवाही नहीं  की  ।  १५  geyy  को  वित्त  मंत्री  ने  श्री  पटेल  को  जो
 नोट*  लिखा था  उसमें

 साफ  कहा  गया  है
 कि  व्यवस्था में  गड़बड़ी  वैद्यनाथन  कौर  वोहरा के  बारे  में  भी

 मूल  अंग्रेजी  में  ।

 *यह  पत्र  पुस्तकालय  में  रख  दिया  गया  है  ।  दिखे  संख्या  एल०  टी०  ५६  LS
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 जांच  शभ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 [  श्री  फ़ीरोज़ गांधी  ]

 उसमें  उल्लेख  है  ।  वित्त  मंत्री  इस  पत्र  जिसकी  प्रति  मेरे  पास  कुछ  कार्यवाही  करने
 की

 बात  लिखी  थी  पर  श्री  पटेल  ने  उस  पत्र  पर  कोई  कार्यवाही  नहीं
 की  ।  फिर  €-£-५७

 को
 वित्त

 मंत्री  ने  दूसरा  पत्र*  श्री  पटेल  को  लिखा  जिसमें  इस  बात  पर  श्रापत्ति  की  गयी  थी  कि  यद्यपि  वित्त

 मंत्री  नहीं  चाहते  थे  फिर  भी  वैद्यनाथन  की  सेवा  का  समय  क्यों  बढ़ाया  गया  ।  पर  निगम ने  उस  पत्र

 का  भी  कोई  उत्तर  नहीं  दिया  ।

 इससे  स्पष्ट  है  कि  व्यवस्था  की  गड़बड़ी के  बारे में  वित्त  मंत्री  को  पहलें  से  ही  मालूम
 था  पर

 वे  इसे  ठीक  नहीं  कर  पाये  ।  पहला  पत्र  जब  वित्त  मंत्री  ने  लिखा  था  तो
 निगम

 के  सभापति

 a
 मुख्य  सचिव  दोनों  पदों  पर  विद्यमान  थे  पर  दूसरे  पत्र  के  समय  वह

 केवल
 मुख्य  सचिव

 |

 श्री  कामत तथा  वित्त  मंत्री  ने  जो  बयान  दिये  उससे  मामला  उलझता  ही  गया
 |

 पर  बात यह  है  कि  यह  जो  सौदा  किया  गया  था  यह  उचित  नहीं था

 आयोग के  भ्रध्यक्ष  श्री  छागला  भी  बड़े  चक्कर  में  थे
 कि

 एक  बात  का  कुछ
 भी

 पता  नहीं  लगता

 श्र  न  लगा  कि  मंदड़ा  को  यह  पता  कैसे  लगा  कि  जीवन  बीमा  निगम  के  श्री  पटेल  उस  के

 खरीदी  के  सम्बन्ध  में  इच्छा  थे  पर  पन्त तक  भी  इस  बात  का  पता  किसी  के  बयान  से  नहीं  लग  सका

 े  में  सभा  को  यह  स्मरण  कराना  चाहता  हूं  कि
 mat में  सब  ने  शपथ  लेकर  वक्तव्य

 दिये  मुझे  प्रतिवेदन दिये  जाने  से  पूर्व  तो  यह
 पता

 लगा  कि
 सारी  बातचीत

 नई
 ई दिल्‍ली में

 में

 ही  हुई
 ।

 नई  दिल्‍ली से  १३  १९४५७  को  एक  तार*  भेजा  गया
 जिसमें

 लिखा  था

 जीवन  बीमा  निगम  तैयार  है
 ।

 प्रावश्यक  दिये  जा  रहे  हैं  श्राप  फोन  से  बातचीत  करेंਂ

 |
 यह  तार

 किसी  श्री  सोमानी  ने  दिया  था  ।  इसमें  जेसप  तथा  बी०  भाई  ato  के  अंशों को
 तै  दरों

 पर
 खरीदने

 का  उल्लेख  है  ।  इसका  we  है  कि  sal की  कीमतें  बाजार  भाव  पर  नहीं  बल्कि  ते  भाव  पर  दी

 जाएंगी  ।  मैं  इससे  अधिक  बताना  नहीं  चाहता  क्योंकि  सरकार  जांच  करने  वाली  है  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 यह  सोमानी कौन  है
 ?

 श्री  फीरोज़  गांधी :  यह  प्रश्न  आयोग  में  भी  उठा  था
 |

 वह  दिल्‍ली  में  जेसप  वालों  का  प्रतिनिधि

 उसे  आयोग ने  बुलाया था  किन्तु  स्वास्थ्य
 खराब  होने  के  कारण  वह

 न
 जा  सका  ।

 मैं  इसे  पटल

 ज पर  रखता  श  |

 अब  दूसरा  प्रश्न  है  मंत्री  तथा  उसके  सचिव  के  सम्बन्धों का  ।  श्री  कृष्णामाचारी ने  कहा  था

 कि  यदि  जीवन  बीमा  निगम  इन  ग्रंथों  को  खरीदना  चाहती  है  तो  वह  tact  किन्तु  ध्यान  रख
 ।  इस

 चेतावनी को  प्रधान  सचिव को  स्वीकार  करना  चाहिये था  ।  दूसरे  जब  श्री  कृष्णमाचारी को  पता
 था

 कि  इन  समवायों  के  जाली  भ्रंश  भी  हैं  तो  उन्होंने  सौदे  को  क्यों  न  रोका
 ।

 यह  दूसरा  पहलू  है
 |

 सुझाव  देना  चाहता  हूं  कि  भविष्य  में  ऐसे  विषयों  पर  मंत्री  जो
 भी  रादेश  दें  वह

 लिखित
 रूप  में  दें

 ।  मैं  श्री  चर्चिल  की  द्वितीय  महायुद्ध  नामक  पुस्तक का  उल्लेख  करत  हुए

 बताना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  कहा  है  कि  लिख  कर  सरकारी  काम  करने  में  विश्वास करता  हूं

 यद्यपि  मंत्री
 शादी  आदेश  के  रूप में  तो  नहीं  लिखते  किन्तु  यहां  जो

 भी
 राय

 व्यक्त
 की  जाती  थी

 सामान्यतया  उसे  क्रियान्वित  किया  जाता  था ।  मैंनेश्नादेश  दिया था  कि  जब  तक  लिखित  मेरी

 से  कुछ  न  हो  तब  तक  मैं  उस  सम्बन्ध  में  उत्तरदायित्व  ग्रहण  नहीं  करूंगा

 अ्रंग्रजी  में  ।

 *यह  पत्र  पुस्तकालय  में  रख  दिया  गया  है  |  दखिय  संख्या  एल०  टी०  ५६३/५८
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 जांच  प्रिया  के  प्रतिवेदन  के  संबंध में  प्रस्ताव

 यह  सिद्धान्त  प्रतिशत  उत्तम है  ।  तीसरा  पहल ूहै  कि  इन  निकायों  पर  संसद्‌  का  किस  प्रकार

 से  नियंत्रण हो  ।  इस  कार्य  के  लिये  हम  दूसरे  समय  चर्चा  करेंगे  ।

 जीवन  बीमा  निगम  के  बारे में  जो  कुछ  है  उसे  देख कर  मुझे  एक  कहानी याद  गई  |  उस  कहानी

 का  अभिप्राय  यही  है  कि  साहस  परिस्थितियों  के  भ्राता  पर  होता  है  ।  मैं  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  को  श्रीनिवासन

 दिलाता हूं  कि  हमें इन  नरभक्षी  तेंदुप्नों  का  कोई  खतरा  नहीं
 ।

 जब  तक  गृह  मंत्रालय  में  कुमाऊं  का

 नरभक्षी  दोर  है  तब  तक  क्या  खतरा  है  |

 कल
 प्रधान  मंत्री  ने  कहा था

 कि
 इन  दो  महीनों में  उन  पर  पर्याप्त भार  रहा  किन्तु  उसका  परिणाम

 तो  अच्छा  ही  निकला ।  मुझे  तथा  डा०  राम  सुलग  सिंह  को इस  काम  पर  लग े।  मैं

 चाहता था  कि  मौलाना  ate  भी  यहां  होते
 क्योंकि

 मैं  एक  शेर  सुनाता हूं  :“--

 खलिश
 थी  दिल  में  मगर

 are
 क्यों

 भर  3.0

 कहां  कहां  रंग  लाई gl

 गंदी  ही०  ato  मुकर्जी  :
 मैं  कांग्रेस  दल  के  महानुभाव  का  भाषण

 समझ  नहीं  सका  हूं  ।  उन्होंने  कहा कि  श्री  डांगे  ने  ज  के  सामने  साक्ष्य  देने  में  बचाव  किया ।

 किन्तु यह  बात  गलत  है  ।  श्री  गांधी  ने  उस  सामूहिक  प्रयास  को  तोड़  दिया  है  जिससे  इस  बात  का  उपचार

 होना था  ।

 बड़ी  ae  की  बात  है  कि  इस  देश  में  अनेक  घोटाले  हुए  ।  शर  यह  भी  बड़े  ग्राइनर  की  बात

 है  कि  कांग्रेस  के  वहू  सदस्य  जो  इन  बातों  से  विरोध  करते  हैं  कयों  विरोधी  दल  से  सहमत  नहीं  होते

 कि  एक  समस्त  व्यापक  जांच  कराई  जाये ।  श्री  फीरोज़  गांधी  के  संसाधन  बड़े  हैं  ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए |]

 श्री  फीरोज़  गांधी  ने  कतिपय  दस्तावेज  यहां  रखे  हैं  पता  नहीं  वह  ठीक  हैं  या  गलत  किन्तु  उनसे

 यह  तो  स्पष्टतया  fag  होता  है  कि  कहीं  न  कहीं  पर  गड़बड़  जरूर  है  ।  मैँ  यह  बात  नहीं  समझ

 सका  हूं  कि  श्री  गांधी  यह  कसे  कहते हैं  कि  वित्त  मंत्री  का  कोई  उत्तरदायित्व ही  नहीं  |  इसीलिये  हम

 इस  बात  की  मांग  करते  हैं  कि  एक  संसदीय  समिति  सारे  मामलों की  जांच  करे  ।  हम  इस  प्रो  भी

 तो  ध्यान  दे  सकते  हैं  ।

 केवल  ऐसी  ही  व्यापक  जांच  से  सारा  मामला  साफ  हो  सकता  है  ।

 न्यायाधीश  श्री  छागला  तथा  महा  न्यायवादी  श्री  सीतलवाद ने  बड़ा  ही  अच्छा  काम  किया

 है  ।  किन्तु  हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  इस  मामले में  कुछ  शभ्रनौचित्य  पूर्ण  बातें  कहीं  हैं  ।  यह  सब  गलत  था

 यह  तो  ठीक  है  कि  प्रधान  मंत्री  को  अपने  साथियों  का  बचाव  करना  पड़ता  है  किन्तु  उन्हें  इतना

 कठोर  नहीं  बनना  चाहिये  था  ।  प्राचीन  सारी  जांच  एक  बड़े  योग्य  न्यायाधीश  ने  की  थी  ।

 प्रधान  मंत्री  के  इन  वक्तव्यों  से  कोई  भी व्यक्ति  यह  शभ्रनुमान  लगा  सकता  है  कि  भविष्य

 में  सरकार  ऐसे  aa  नियुक्त  न  करे
 ।  इस  प्रकार

 सरकार  समाजवादी  ढांचे  का  समाज  नहीं

 बना  सकती  |

 न्यायाधीश  छागला  का  सारा  प्रतिवेदन  ठीक है  किन्तु  बस  थोड़ी  कमी यह  है  कि  वह  गैर-सरकारी

 क्षेत्र  के  कर्मचारियों को  प्राथमिकता  दे  रहे  हैं  ।  वास्तव  में  हमें  ऐसे  कर्मचारी  चाहियें  जो  समाजवाद

 के  सिद्धान्तों को  बढ़ावा  दें  जो  इसी  रंग  में  रंगे  हों  ।

 मूल  wast  में  ।
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 जांच  शझ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 [  श्री  ही०  ना०  मुकर्जी  |

 सरकारी  क्षेत्र  तो  ०७  बढ़ता  ही  जायेगा  ।  सरकार  को  इसके  संचालन  में  श्री  जनता  का

 सहयोग लेना  चाहिये  |

 वर्तमान  नौकरशाही  के  ढांचे  में  परिवर्तन  होंने  चाहियें  ।  वास्तव  में  ये  पदाधिकारी  वर्तमान

 कामों  के  लिये  उपयुक्त  नहीं  हैं  ।  पटेल  शादी  को  श्राप  देख  चुके  हैं  ।  न  केवल  इनके  विरुद्ध ही

 कार्यवाही की  जायें  बल्कि  सारी  प्रणाली  में  ही  मामूल  परिवर्तन होना  चाहिये

 हमारे  प्रधान  मंत्री  ने  श्री  भ्रायंगार की  water  at  किन्तु  वित्त  मंत्री  ने  ही  बताया  था
 कि

 रक्षित

 बैंक के  गर्वनर  श्री  प्रासंगिक  ने  एक  बार  सान  फ्रांसिसको  में  कहा  था  कि  भारत  में  तो  गैर-सरकारी क्षेत्र

 का  ही प्रभुत्व है  ।  इन  लोगों  की  प्रशंसा या  निंदा  करने  से  क्या  लाभ  हैं
 ।

 वास्तव  में  यह  लोग
 इन

 कामों  के  लिये  उपयुक्त  ही  नहीं  हैं
 ।

 देखिये  निगम
 ने

 बिना  लिखित के  ही  y  करोड़  रुपये  का  सौदा
 कर

 लिया  ।  सौदा  भी  बड़ी

 जल्दी  में  gat  ।  भूतपूर्व  वित्त  मंत्री  ने  भी  ऐसी  ही  बातें कीं  ।  उन्होंने  कहा  कि  श्री  छागला  ने  उनक

 बारे में  केवल  अनुमान के श्राघार पर के  भ्राता  पर  निर्णय  दिया  है  |

 aa जब  कि  सारा  देश  इस  बात  को  स्वीकार  किये  बैठा है  तब  एक  संसदीय  समिति  बना  कर

 और  अ्रधिक  तथ्यों  की  जांच  की  जानी  चाहिये  ।

 यदि  स्वीकार  कर  लिया  जाये  तो  समवाय  विधि  प्रशासन  की  व्यवस्था  भी  श्रष्टाचारों  की  एक

 लम्बी  कथा  है  ।  कितने  घोटाले  गिनाये  जायें  ?  हिन्दुस्तान  शिपयार्ड  में  क्यों  भ्रष्टाचार  हैं  तथा  क्यों

 लोग  घोटाला  करके  बच  जाते  हैं  ।  इन  सब  चीजों  की  जांच  होनी  चाहिये  ।  हमारे  पास  गुप्त  पत्र

 ते  हैं  ।  हम  क्या  कर  सकते  हैं  ।  जांच  तो  सरकार  ही  करा  सकती  है  ।  किन्तु  जब  भी  हम  कोई
 शिकायत

 करते हैं  तभी  मंत्रालय में  उसको  दबा  दिया  जाता  है  ।

 अ्रखबारों में  तो  निकला  है  कि  श्री  मूंदड़ा  के  बड़े-बड़े  मंत्रियों  से  सम्बन्ध  हैं  ।  हो  सकता  है  यह

 गलत  हो  किन्तु  लोग  तो  सन्देह  करते  हैं  ।  श्री  हमारे  विधि  मंत्री  भी  तो  उनके  साथी  रहे  हैं  ।  वहू  उनक

 कानूनी  सलाहकार  थे  ।  मेरे  पास  उनके  सम्बन्ध में  प्र भी  अधिक  जानकारी  है  किन्तु  सचाई  का

 पता  लगाया  जाना  चाहिये  ।  मैं  श्री  सेन  पर  कोई  आरोप  तो  नहीं  लगा  रहा  किन्तु  लोगों  का  सन्देह

 अ्रवश्य  ही  दूर  किया  जाना  चाहिये  |

 भूतपूर्व  वित्त  मंत्री ने  जाते  समय  यह  भी  कहा  था  कि  वहू  कतिपय  बड़े  पक्षों  का  शिकार

 gate ।  हमें
 उनका  भी

 पता  लगाना चाहिये |

 मैं  संविहित  निकायों  की  स्वायत्तता  का  प्रश्न  भी  उठाना  चाहता  हूं  ।  समाजवादी  देश  में  इनका

 बड़ा  महत्व  होता  है
 ।

 श्री  मसानी  तो  इस  बात  को  नहीं  मानेंगे  ।  उन्होंने  अमेरिका  का  पत्र  हु क

 में  एक  लेख  लिखा था  जिसमें  कहा था  कि  भारत के  वित्त  मंत्री ने  विदेशी  वि नियोजकों  को  बहुत

 सुविधायें  दिलाने  का  प्रयास  किया  है  और  प्रवर  समिति  ने  भी  उनका  समर्थन  किया  ।  श्री  मसानी  का

 संसदीय  समितियों  का  उल्लेख  उचित  नहीं  है  ।

 श्रीमान्‌  जब  ब्रिटिश  सरकार  ने  वहां  के  बैंक  के  कामों  की  जांच  के  लिये  रेडक्लिफ  aaa  की

 नियुक्ति  ग्रावश्यक  समझी  थी  तो  भारत में  क्यों  ag  सब  जांच  आवश्यक  नहीं  है
 ।

 श्रीमान्‌  मैं  कांग्रेस  के
 सदस्यों

 से  भी  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  प्रकार  के  कामों  में  हमारा  समर्थन करें  ।



 जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  बारे  में २०  geXs  ८र१

 जांच  शझ्रायोग के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 विधि  मंत्री  to  Ho  :  श्रीमान्‌ मैं  बोलना  तो  नहीं  चाहता  था  किन्तु  श्री  मुकर्जी

 ने  मेरा  नाम  लिया  है  रब  कुछ  कहना  धृष्टता  होगी  ।  उन्होंने  बताया  है
 कि

 मैं  मूंदड़ा
 का  कानूनी

 सलाहकार तथा  जेसप  समवाय  का  निदेशक था  ।  जहां तक  मूंदड़ा  का  सम्बन्ध है  कलकत्ता  में  उसका

 कोई  कानूनी  सलाहकार  न
 था

 |
 कलकत्ता  न्यायालय  में  उस  पर  कोई  मुकदमा न  था

 LA
 उसके  पिता

 गोपालदास  मूंदड़ा  के  मुकदमों  में  अ्रवश्य  वकील  रहा  हूं  ।  ये  सब  विधि  रिपोर्टों  में  हैं  ।  संभवतया  यह

 <EVE AT या  REYo  की  बातें हैं  |

 मैंने  हरिदास  मूंदड़ा  को  geu¥ A SET में  देखा  था  ।  दिल्‍ली  के  एक  दावे  में  मैंने  कतिपय  साक्षियों

 का  परीक्षण  किया था  जिसमें  उसका  बाप  भी  था  ।  मूंदड़ा  का  परीक्षण  उच्च-न्यायालय ने  किया  था  ।

 दिल्‍ली के  एक  ठेकदार  ने  संविदा  भंग  का  दावा  उस  पर  किया था  ।  मैं  उसके  बाप की  तरफ  से

 पेश  शुभ्रा था  |  जहां  तक  इस  मूंदड़ा  का  सम्बन्ध है  इसे  दूसरे  वकील  ने  देखा  था
 ।

 पहली  बार  मैं  इससे

 तभी  मिला था  ।

 इसके  बाद  में  १९४५६  से  उससे  मिला  जब  जैसा  समवाय  में  हड़ताल  हुई  थी  |  काम  बंद  हो  गया

 था  श्र  स्थानीय  सरकार  चिन्तित  थी  ।  वह  नहीं  चाहती  थी  कि  श्रमिक  हड़ताल  पर  रहें  ।  यद्यपि

 मुकदमा  तो  कोर्ट न  था  किन्तु  मैंने  हड़ताल  बंद  कराने  का  पूरा-पूरा प्रयास  किया  था  ।  हड़ताल  खत्म

 हो  गई
 थी

 शौर  श्रमिक  संतुष्ट  हो  गये  थे  मुझे  श्रमिक  संघों
 ने

 धन्यवाद  भी  दिया
 था

 उसके  बाद  मुझे  बताया  गया  कि  डा०  राय की  इच्छा  यह  है  कि  कोई  बंगाली  जो  जनता में  काम

 करता  हो  जेसप  में  करा  जाये  ताकि  ot  ऐसी  हड़तालें न  हों  ।  gays  में  मेरे  से  बातचीत  की

 गई  प्रौर
 मैंने  कहा

 कि
 डा०

 राय
 से

 बातचीत  करके ही  में  कुछ  कह  सकता  -- 4 (९  बाद  में  मैँ  ने  स्वीकार

 कर  लिया  कौर  aE Os  मैं  निदेशक चुना  गया  ।  मैं  ज्यादा से  ज्यादा  तीन  या  चार  बैठकों

 में  गया  कौर  तब  मंत्री  बन  गया  ।  उसके  बाद मैं  ने  वहां  से  त्यागपत्र दे  दिया  |

 निदेशक  बनने  के  पश्चात्  मैंने  ५५  प्रतिदिन  लाभांश  की  घोषणा  कराई  । मेंने इसी  किये  में

 सीधा  हस्तक्षेप  किया  था  ।  यदि  कोई  माननीय  सदस्य  यह  कहतें  हैं  कि  श्रमिकों  ने  बाध्य  कर  दिया  था

 तो  मैं  प्रसन्न हूं  ।  खैर  इस  काम  में  तो  वाध्य  करने 111.0  ger  ही  नहीं  उठता  |  संक्षेप  में  सारा  इतिहास

 यही है
 ।

 उसके  पश्चात्‌  गत  सितम्बर  अक्तूबर  में  भी  मेरा  उनसे  पाला  पड़ा  था  ।  शायद  श्रासलर  वालों

 के  विरुद्ध  कोई  मुकदमा  संयुक्त  समवाय  पंजीयक  ने  किया  था  जिसमें  वकील  केन्द्रीय  सरकार  ने  किया

 था
 ।

 मैं
 समझता  हू ंकि

 उसका  बचाव  किसी  दूसरे  वकील
 ने  किया  था  जो

 कांग्रेसी  नहीं
 था  ।  मुझे

 पब्लिक  अ्रभियोजक का  एक  पत्र  सिला कि  इस  बड़े  काम को  वह  अकेला  नहीं  कर  पा  रहा  है  भ्र ौर

 सरकार  भी  उसे  कोई  सहायक  नहीं  दे  रही  ।  उन्होंने  लिखा  था  कि  साक्ष्य  भारी है  ।  प्र  साक्षी  कई

 €—eaa  भ्र ति रिक्त  काम  के  आधिक्य  के  कारण  वह  इस  मुकदमें की  पैरवी  ठीक  से  नहीं  कर  पा

 रहे  हैं
 ।

 यह  पत्र
 फाइल  में  है  ।  खेर  मेरे  तारीख

 तो  ठीक
 से  याद  नहीं  है  किन्तु  मैं  समझता हूं  कि

 यह  पुजा  के  दिनों  की  बात  है  |

 मैंने  तुरन्त  अपने  सचिव  को  कहा  था  कि  एक  सहायक  तुरन्त  नियुक्त  कर  दिया  जाये  ताकि

 योग  ठीक
 ढंग

 से
 चले  कौर  ऐसा  किया  गया  था  ।  इसके  बाद  मेरा  मूंदड़ा का  कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं

 कार्य  भी  नहीं  किया  ।
 रहा  मैंने  ललित  पद  से  उलट

 \ मूल  अंग्रेजी  में  ।



 ८१ २ च्  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  २०  a Cs

 बारे में  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 श्रीमती  रेणु  चक्रवर्ती  :  वह  इंग्लैण्ड  कब  गये  थे  |

 jal mo  कु०  सेन  :  जब  तो  मैं  मंत्री  नहीं था  ।  मैं  कई  बार  इंग्लैण्ड  गया  था
 ।

 अब  मैंने  सारी  स्थिति  स्पष्ट  कर  दी  है  ।  यदि  किसी  के  दिल  में  कोई  सन्देह  था  तो  वह  दूर  कर

 दिया गया  है  ।

 मैं  एक  बात  प्रौढ़  बताना  चाहता  हूं  ।  ४
 सितम्बर  को  जब  इस  सौदे  का  प्रदान  सभा  में  उठा

 था
 में

 उस  समय  कलकत्ता  में  था  ।  कलकत्ता  में  उन  दिनों  स्थानीय  पूजा  समितियां  महान  उत्सव  मनाने

 के  लिये  बैठकें  करती हैं  क्योंकि  वह  बंगाली  जीवन  का  एक  बड़ा  मंग  है  ।  मैंने  कई  बैठकों  का  उद्घाटन

 किया  उस  समय  वहां  कुछ  विरोधी  दलों  ने  खाद्य  स्थिति  के  बारे  में  एक  सहयोग  आन्दोलन

 कर  रखा  था  ।  मैंने  यह  भी  कहा  था  कि  यदि  इन  आन्दोलनों  से  हमारी  खाद्य  स्थिति  भ्रमणी  हो  जायेगी

 तो  मैं  उसमें  भाग  लेने  को  तैयार  ह  मैंने  अखबारों  में  पढ़ा  कि  मूंडड़ा  के  घर  भी  एक

 पूजा  समिति  हुई  थी  जिसे  जे कंसल पै  कहते  हैं  उस  समिति  में  साम्यवादी  नेता  भी  थे  |  उनमें  प्रमुख

 साम्यवादी  नेता  श्री  बंकिम  मुकर्जी  थे  जो  पश्चिमी  बंगाल  विधान-सभा  में  साम्यवादी  दल
 के

 उपनेता

 al  उन्होंने  वहां  मेरी  शभ्रालोचना  भी  की  ।

 श्रीमती  रेणु  चक्रवती  :  क्या  वहां  मूंदड़ा  भी  थे  ।

 ts वे ०  क०  सेन  :  :  स्वागत तो  मूंदड़ा  वालों  ने  ही  किया था
 ।  मैं  तो

 वहां  गयी  नहीं  था  मुझे

 क्या  पता  |

 श्री  ही०  नौ  मुकदमों  :  कश् नामा तू  हमारे  पास  विधि  मंत्री  के  विरुद्ध  कुछ  सामग्री है  ।  हमें  पता

 नहीं  वह  ठीक  है  या  नहीं  है  ।  क्या  ड्राप  उसकी  जांच  करायेंगे  ?

 ज्रिध्यक्ष  महोदय  :
 उस  प्रसंग  में  नहीं  ।

 एक  सदस्य  द्वारा  व्यक्तिगत  स्पष्टीकरण

 श्री  थानू  पिल्ले
 )  श्रीमान  कल  सभा  में  दिये  गये  मेरे  की  एक  प्रति

 मैंने  राज  पढ़ी  पृष्ठ  २१२८ में  जो  दिया  गया  है  वह  गलत  रिपोर्ट है  ।  मैंने  यह  नहीं  कहा  था  ।  मैंने

 प्रधान  मंत्री  पर  किसी  वक्तव्य  के  देनें  का  आरोप  नहीं  किया  ।  मैं
 तो

 प्रधान  मंत्री  को  दूसरे  लोगों  द्वारा

 कही  गई  बातों  से  कौर  मेरी  बातों  से  रात  करा  रहा  था  ।  ठीक  भाषण  मैंने  लोक-सभा  सचिवालय

 को  भेज  दिया  है
 ।

 मैं  यह  व्याख्या  इस  कारण  कर  रहा हूं  कि  यहां  या  कहीं  बाहर  हमारे  माननीय

 नेता  भर  प्रधान  मंत्री  के  बारे  में  गलत  धारणा  न  हो  ।  यदि  कोई  गलत  धारणा  हो  गई  है  तो  मैं

 सभा  सेहोर  प्रधान  मंत्री  से  क्षमा  याचना  करता  हुं  ।

 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  बारे  में  जांच  आयोग  के

 प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव--जारी

 गृह-कार्य  मंत्री  गो०  go  :  श्रीमान  मैं  कम  ही  बोलूंगा  |  मुझे  इस  बात  का
 वास्तविक

 दुख  है
 कि  हमारा एक  महान्‌  विद्वान  योग्य  व्यक्ति  इस  सभा  में  नहीं  है  कौर  देश  उसकी  सेवाओं

 से
 वंचित  हो  गया  है

 ।
 मैं  ज्यादा  व्यौरात्मक  ढंग से  आयोग  के  प्रतिवेदन  में  नहीं  जाना  चाहता  ।  मैं

 न्यायाधीश  छागला  को  धन्यवाद
 देता  हूं  जिन्होंने  मेरे  कहने  पर  इस  कठिन  कार्य का  भार  सम्हाला  |

 मूल  म्रंग्रेजी  में  |
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 बारे  में  जांच  wa  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 श्रीमान्‌  इन  प्रश्नों  पर  हम  किसी  दलगत  दृष्टि से  विचार  नहीं  कर  सकते  ।  मुझे  इस  बात पर

 बड़ा  खेद  है  कि  इस  झ्र वसर  पर  जब कि  चर्चा  गंभीर  ढंग  पर  होनी  चाहिये  थी  कुछ  सदस्यों ने  बड़े

 ही  निन्दनीय  संकेत  बड़े  अनुचित  ढंग  से  किये  हैं  जिनसे  सामाजिक  कार्येकर्ताश्ों की  ख्याति  पर  धब्बे

 लगते  हैं  ।  हमें  बड़ी  हैरानी  होती है  कि  माननीय  सदस्यों  के  पास  जो  कुछ भी  पहुंचता  है  वह

 उसे  एकदम  स्वीकार  कर  लेते  शोर  फिर  यहां  भी  कह  देते

 ,  जहां तक  इस  प्रस्ताव  का  सम्बन्ध है  इसका  प्रवर्तनीय  भाग तो  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत

 प्रस्ताव में  है  ।  वित्त  मंत्री  ने  पद  त्याग  कर  ही  दिया  है  ।  इसਂ  मामले  के  आघार पर  श्र  कुछ  भी

 नहीं  हो  सकता  ।  सरकार  ने  इस  सौदे  में  अपनाये  गये  तरीकों  की  निन्दा  की  यह  सौदा  भ्र नियमित

 था  भर  नियमों  का  इससे  उल्लंघन  है  ।  इन  सब  बातों  पर  कोई  दो प्रकार के  विचार नहीं  हैं  ।

 जहां तक  दूसरे  मामलों  का  सम्बन्ध है  उन्हें  संकल्प  में  रखा  ही  गया  है  ।  मेरा  विचार  था  कि

 इस  के  बाद  हम  सब  लोग  प्रतिवेदन  के  सारे  अंश  पर  सहमत  हो  सकेंगे  ।  मुझे तो  बड़ा  है  |

 में  इस  बात  पर  सहमत  हूं  कि  तब  से  जब  से  डा०  राम  सुभग  fag  ने  प्रदान  पूछने  आरम्भ
 किये  हैं

 तक  का  सारा  समय  हमारे  देश  में  प्रजातंत्रात्मक  प्रणाली की  शक्ति  के  विकास  तथा  वृद्धि का  एक  बड़ा

 स्तम्भ  माना जा  सकता  है  ।  इसके  लिये  केवल  कांग्रेस  के  सदस्यों  को  ही  श्रेय दे  सकते हैं  wer  किसी

 को  नहीं  ।  वे  सदा  सके  रहे  जब  भी  उन्होंने कोई  गलती  देखी  है  उन्होंने  तुरन्त  दलगत

 कोण  से  ऊंचा उठ  कर  देश  सेवा का  कायें  किया है  ।  हमें  इस  बात  पर  थोड़ा  संतोष है  ।

 मेरे  विचार  में  राजनैतिक  इतिहास  में  ऐसे  बहुत  ही  कम  उदाहरण  मिलेंगे  जहां एक  दल

 के  सदस्यों  ने  ही  सरकार  की  गलतियों  की  आलोचना  की  हो  और इस  प्रकार  जांच  कराने  की  मांस

 की  हो  ।  सदस्यों ने  केवल  इसी  बदनाम  सौदे  में  ऐसा  नहीं  किया  बल्कि  डालमिया  सम्बन्धी  मामला

 भी  इसी  कांग्रेस  धर्म योद्धा  ने  उठाया था  ।

 टेलको का  मामला  भी  इन्होंने  यहां  रखा  था  ।  इसलिये  देश  की  जनता  को  यह  संतोष  होना

 चाहिये  कि  कांग्रेस  सतकंता  से  काम  कर  रही  है  ।

 हमारे  लिये  यह  बड़े  ही  संतोष  की  विषय  है  कि  इस  दल  के  चाहे  वह  थोड़े  ही  उन्होंने

 प्रधान  मंत्री  की  ईमानदारी की  भावना  का  च्  किया  है  ae  जहां  देश  हित  का  प्रदान  हो  वहां
 वे

 दलगत  दृष्टियों  से  ऊपर  उठ  जाते  हैं  ।

 कल  मैंने  श्री  डांगे  का  भाषण  सुना  ।  बड़े  ध्यान  से  सुना |  उनके  कहने  के  ढंग  में  गप्राकषंण है

 किन्तु  में  सुनकर  थोड़ा  क्षुब्ध  हुआ  ।  जो  बातें  उन्होंने  wea  में  कहीं  में  उससे  सारी  बात  समझ

 गया
 ।
 उन्होंने  भाषण  समाप्त  करने  से  महाशय  की  बात  का  उद्धरण  रखा  जो  कि  उनके

 भ्रनुसार  राज  से  एक  सौ  वर्ष  पुर्व  कब्र में  दफ़नाया  जा  चुका  है  ।  उनके  साथ  यही  कठिनाई  है

 माननीय  सदस्य के  दिमाग  पर  वही  वृद्ध  महाशय  हावी  हैं  ।  वही  वृद्ध  महाशय  जिनके  बारे  में  माननीय

 सदस्य ने  कहा  कि  सौ  वर्षों  एक  सदी  उन्हें  कब्र  में  दफ़नाया  जा  चुका  है  |  उन्हीं  वृद्ध  महाशय

 के
 शब्द

 भी  माननीय  सदस्य  के  दिमाग़  पर  हावी  हैं  ।  उनका  दिमाग  उन्हीं  वृद्ध  महाशय  की  एक

 शताब्दी  पूर्व की  शक्तियों  की  लाखों  में  जकड़ा  शुभ्रा है  ।  वह  उससे  हटना  ही  नहीं  चाहते  |  उनका

 विचार  है
 कि

 इन  गत  सौ  वर्षों  में  संसार  में  कोई  परिवर्तन  ही  नहीं  emda  सौ  वर्षों  पुर्व

 के  उन  पवित्र  सिद्धान्तों  या  उपदेशों  पर  इस  एक  शताब्दी
 की

 घटनाश्रों  का  कोई  प्रभाव  ही  नहीं  पड़ा  है  ।

 माननीय  सदस्य  समझते  हैं  कि  वे  परमिट  उपदेश  श्राप  भी  केवल  सिद्धान्तों  ही  नहीं  बल्कि

 एक  जांच  aa  के  प्रतिवेदन  के  ब्यौरे  के  सम्बन्ध में  की  जाने  वाली  चर्चा  के  मामले में  भी  उनका

 पथ-प्रदान  कर  सकत  हैं
 ।

 यह  एक  बड़ी  विचित्र  सी  बात  है
 ।  लेकिन  इससे  यह  स्पष्ट  हो  जाता है
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 बारे में  जांच  झ्रायोग के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 [  पंडित  गो०  qo  पन्त  |

 कि  माननीय  सदस्य  क्यों  इन  seat पर  निष्पक्ष  निलिप्त  भाव  से  विचार  करने में  ग्रसित

 उनके  दृष्टिकोण  पर  सौ  वर्षों  पूर्व  के  वे  पवित्र  उपदेश  ही  हावी  हैं
 ।

 उनकी  सारी  विचारधारा

 उन्हीं  उपदेशों  के  रंग  में  रंगी  हुई  हैं  ।  इससे  मुझे  कोई  शिकायत  नहीं  लेकिन यह  तो  स्पष्ट ही  है

 कि  इस  प्रकार  के  मामलों में  ऐसे  व्यक्ति  की  राय  कोई  अधिक  महत्वपूर्ण  नहीं हो  सकती  ।

 श्री०
 श्र०  डांगे

 :  लेकिन  आपको
 सौ

 वर्षों  पूर्वे  के
 उन  वृद्ध  महाशय

 से  भी  संघर्ष  करने  में  इतनी  शक्ति  कयों  लगानी  पड़ती  है  ?

 गो०  ब०  पन्त
 :

 इसलिये  कि  कुछ  लोग  सौ  as  बाद  भी  उनकी  दुहाई  देते  हैं
 ।

 पति  श्री०  श्र०  नहीं
 ।

 बल्कि  इसलिये
 कि  उनके  दन

 के
 आधार

 पर  राधे

 संसार  का  शासन  चलता  है  ।

 गो०  ९ ह  पन्त
 :

 तब  क्या  यह  जरूरी  है  कि  श्राप हर  मामल में  उन्हीं  का  पथ-प्रदर्शन

 फिर  चाहे  वह या  उनके  इस  समय के  कोई  अन्य  सहयोगी भी  इन  मामलों  की
 कल्पना

 तक

 न  कर  पाये हों  ?

 जो  उनके  बारे  में  हम  किसी  कौर  भ्र वसर  पर  चर्चा  कर  सकते  हैं  ।  श्री  डांगे  ने  कौर  भी

 कुछ  बातें  कही  हैं  ।  वह  हमेशा  घंटाल  की  बातें  ही  सोचा  करते  हैं  ।  उन्होंने  जीप  उर्वरक  घुटालों का

 भी  उल्लेख  किया  है  ।  सम्भव  है  कि  उनकी  बड़ी  बारीकी  से  छानबीन  न  की  गई  हो  या  की  भी  गई

 लेकिन  श्री  डांगे  तो  तभी  उसको  स्वीकार  कर  सकेंगे  जब  कि  उन  छान बीनों के  परिणामों  से

 सरकार  पर  कोई  जांच  पाती  हो  ।  श्री  डांगे  तो  तभी  उनको  स्वीकार  करेंगे  जब  कि  उन  जांचों की

 उप पत्तियां  उनकी  पहले  की  बनी  बनाई  धारणा झ्र ो ंसे  मेल  खाती  हों  ।  चाहे  पूरी-पुरी  छानबीन  के

 बाद  सचाई  का  पता  लग  जाये  कौर  यह  सभा  उसे  पुरी  तौर पर  स्वीकार भी  कर  फिर भी
 मानयीय

 सदस्य उसे  बुटाला  ही  मानते  रहेंगे  ।  ऐसे  व्यक्ति  को  किसी  भी  तके-संगत  दृष्टिकोण  से  सहमत

 करना  कठिन  है  |

 प्रधान  मंत्री  ने  यह  स्पष्ट  रूप  से  कह  भी  दिया  है  कि  इस  जांच  का  सरकार की  safes  नीति

 से  कोई  भी  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  वास्तव  में  यह  है  भी  ठीक  कि  इस  प्रकार  की  जांचों  के  दौरान में  राधिका

 नीति की  जांच  नहीं  की  जा  सकती  ।  फिर  कई  माननीय  सदस्यों  ने  आधिक  नीति का  प्रश्न  उठाया

 है  ।  आयोग  को तो
 केवल

 एक  मामले  विशेष  के  गुण-दोषों की  जांच  करने  का  काम  सौंपा  गया  था

 और  वहू  जितनी  कुछ  सामग्री  संग्रह  कर  सका  उसके  भ्राता  पर  इस  काम  को  काफ़ी  अच्छे  ढंग से

 पुरा भी  किया  गया  है
 ।  इसमें  धिक  नीति का  कोई  प्रदान  ही  नहीं  है  ।  सरकारी  क्षेत्र  या

 निजी  कोई  भी  इस  निन्दनीय  मामले  पर  ae  नहीं कर  सकता

 सरकारी  क्षेत्र  से  सम्बन्धित  प्रघिकारीगण  इस  मामले  से  कोई  खुशी  हासिल  नहीं कर  सकत े|

 शर  दूसरी  निजी  क्षेत्र
 भी

 यह
 नहीं

 कह
 सकता  कि  उसे  इस

 बात  का  खेद  है  कि  उस  क्षेत्र
 के

 ही  एक  आदमी  ने  ऐसी  गन्दी  सट्टेबाजी  की  है  |  इस  सिलसिले  में  एक-दूसरे  की  निन्दा  करने

 की  कोई  जरूरत  नहीं  है  ।

 कया  इस  प्रकार  की  शिकायतें  रूस  म  नहीं  रहतीं ?  क्या  सरकारी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  का  प्रशासन

 करने  वाले  अधिकारियों  को  ग़लत  काम  करन  पर  बार-बार  भर्त्सना  नहीं  सुननी  पड़ी  है  ?
 एसा  नहीं

 कहा  जा  सकता  कि  ऐसे  मामले
 किसी  एक  ही  क्षेत्र  में  होते  दूसरे  में  नहीं  ।  हमें  हर  क्षेत्र  हर  पग  पर

 सतकंता  रखनी  चाहिये
 |

 अन्तर
 केवल  इतना  है  कि  लोकतांत्रिक  देश  में  ऐसी  ग़लतियों को  दबाया

 qa  अंग्रेजी  में  |
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 में  जांच  wart  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  म॑  प्रस्ताव

 या  छिपाया  नहीं  जाता  ।  ये  होती  सभी  देशों  में  है  ।  लोकतांत्रिक  देशों में  उनकी  जांच की  जाती  जबकि

 तानाशाही  वाले  देशों  में  उन्हें  दबा  दिया  जाता है  ।  इसके  इस  पहलू  पर  इतना
 अधिक

 ज़ोर  देना

 watt है

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  कांग्रेस  दल  या  कांग्रेस  सरकार  निजी  क्षेत्र को  ही  बढ़ावा  देना  चाहती

 सारे  संसाधन उसके  हाथ  में  दे  देना  चाहती है  ।  माननीय  सदस्यों  को  कम  से  कम

 हाल के  कुछ  विधानों  को  तो  देखना  चाहिये  |  सम्पदा-कर  कौर  व्यय-कर  आपको  किस  देश  में  दिखते

 क्या  इन  करों  से  निजी  क्षेत्र  को  बढ़ावा  मिलेगा
 ?

 सरकार  किसी  भी  at  विद्वेष  के  साथ

 रियायत  नहीं  करती  ।  हमारे  विधानों  को  देखने  से  यह  स्पष्ट  हो  जाता  है  ।

 मैं  प्राकार  कम्युनिस्ट  पार्टी  का  घोषणा  पत्र  पढ़  कर  सुनाता  हूं  ।  उसमें  कहा  गया  है  कि  देशभक्त

 भारतीय  पंजीपति
 veeeee ०

 माननीय  सदस्य  कौन
 ?  मुंदड़ा ?

 पंडित  गो०  0.0  पन्त  :  मद डा  की  तो  हम  सभी  निन्दा  करते  हैं
 ।  सामान्य  चर्चा के  समय  हम

 पर  लांछन  लगाया  गया  था  कि  हम  पूंजीपतियों  की  सहायता  करते हूं  ।  इसी  सभा  में  कहा  गया  था

 कि  सभी  पूंजीपतियों को  गोली  मार  यदि  fears  नहीं  तो  भ्रहिसात्मक ठंग  से  ही  सही ।

 waar  कम्यूनिस्ट  पार्टी  का  अपना  घोषणापत्र  जरा  देखिये  |

 अब  मैं  आ्रापको  बताता  हूं  कि  सामान्य  निर्वाचन  के  समय  कम्युनिस्ट  पार्टी  ने  अ्रपने  घोषणापत्र में

 कहा  था  कि  कम्युनिस्ट  पार्टी  यह  मानती है  कि  हमारे  देश  के  विकास  की  वर्तमान  अवस्था  में  देश  भक्त

 भारतीय  पूंजीपति  देश  के  श्राधिक  विकास  में  बड़ा  महत्वपूर्ण  योग  दे  सकते  हैं  |  उसमें  भारतीय  उद्योगों

 को  विदेशों  की  प्रतियोगिता  से  aria  पूंजीपतियो ंके  सभी  उचित  अधिकारों  को  सुनिश्चित

 बनाने  कौर  राष्ट्रीय  पुनर्निर्माण  की  योजना  की  कार्यान्विति  के  लिये  उनका  सक्रिय  सहयोग  प्राप्त  करने

 की भी  बात  कही  गई  है  ।  केरल  के  मुख्य  मंत्री  ने  अपने  भाषणों  में  कहा  है  कि  भारत  के  भारी  और  छोटे

 के  उद्योगों  पर  देश  की  कृषि  सम्भावनाओं  का  तेज़ी  से  विकास  करने के  लिये  rare

 कि  कृषक  मज़दूर  वर्ग  सरकार  तथा  जनता  के  साथ  एकता  स्थापित  करें

 उन्होंने  उद्योगपतियों को  सरकार  की  से  उचित  वातावरण  बनाने के  प्रयास  का  झ्राइवासन  दिया

 है  प्रौढ़  अपनी  सरकार के  लिये  पुरे  सहयोग  तथा  समर्थन  की  अपेक्षा की  है  ।  एक  अवसर  पर  तो

 उन्होंने  यहां तक  कहा था  कि  देश में  विदेशी  पूंजी  को  कुछ  अधिक  मुनाफ़े  की  शर्तों  पर  विनियोजन

 करने  देना  विदेशी  विनियोजकों  को  देशीय  विनियोजको की  WaT  कुछ  अधिक  लाभकारी

 देनी  चाहिये  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा था  कि  विदेशी  व्यावसायिक  संस्थाओं  को  तभी  राष्ट्रीयकृत

 करना  जबकि  सारे  देश  ने  उसका  निर्णय  कर  लिया  शहरों  राष्ट्रीयकरण  के  समय  उनको

 पूरा-पूरा  प्रतिकर  भी  देना  चाहिये ।  इस  पर  भी  सरकार  पर  लांछन  लगाया जाता  है  कि  वह

 पूंजीपतियों की  सहायता  कर  रही  है  |

 श्री  sito
 प्र्०

 कया  मूंदड़ा को  दो
 रुपये

 इसी  नीति  के  भ्र तु सार दिये ये  गये  हैं  ?

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  उत्तर  इस  बात का  दिया जा  रहा  है  कि  क्या  सरकार  निजी

 पूंजीपतियो ंको  बढ़ावा दे  रही  है  ।

 मूल ८  भ्रंग्रेजी



 a¢e  गारत  के  जोवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  २०  ges

 बारे  में  जांच  अ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 पंडित गो०
 ब०

 पन्त  :  मैं  तो
 निजी  ate  सरकारी  क्षेत्रों  के

 परस्पर  सहयोग  की  नीति  का

 समर्थक हूं  ।  मैं  तो  यह  मानता हूं  कि  देश  की  समृद्धि  में  देश की  भ्रमण-व्यवस्था  उद्योग के  निर्माण

 मेंजो भी  हाथ  बंटा  सकता  अपना  भरसक  प्रयत्न  करे  ।

 श्री  श्री०  प्र्०  डांगे  :  हम  इससे  सहमत  हैं  ।

 पंडित
 Mo  ब०

 पहला  हम
 सभी  सरकारी  क्षेत्र  की

 उन्नति  चाहते  हैं
 ।

 हम
 सभी

 चाहते  हैं
 कि  देश  के  समस्त  उपलब्ध  संसाधनों  के  यथा  सम्भव  झ्र धिक तम  उपयोग  के  आधार पर  सरकारी

 क्षेत्र  को  ऊंचे  से  ऊंचे  स्तर  तक  उठाया जाये  ।  लकिन  हम  यह  भी  महसूस  करते  हैं  कि  देश  में  सरकारी

 क्षेत्र के  साथ  ही  साथ  निजी  क्षेत्र  का  रहना  भी  है  ।  wie  यदि  उसका  रहना भी  aa

 है
 तो

 यह  भी  आवश्यक है  कि  गन्दी  हरकतें  करने  वाले  निजी  उद्योगपतियों को  तो
 दण्ड  दिया  जायें

 किन हर  निजी  उद्योगपति को  गन्दी  हरकतें  करने  वाला  न  मान  लिया  जाये  ।  जहां  तक  कि  इस  समस्या

 का  सम्बन्ध  मैं समझता हूं  कि  कम्युनिस्ट  पार्टी के  घोषणापत्र  की  कौर  भ्रमित  व्याख्या  करना  जरूरी

 Tel  है  ।

 आयोग कें  प्रतिवेदन  में  मुंदड़ा  के  साथ  होने  वाले  सौदे  से  प्रत्यक्ष  रूप  में  उत्पन्न  होनें  वाल

 सालों  के  प्रतिष्ठित  कुछ  wer  बातों  का  भी  उल्लेख  किया  गया  है
 ।

 इस  सौदे  विशेष  के

 दोषों
 के  बारे  में

 तो
 मैं  भ्रपने  विचार  व्यक्त  करधनी  चुका  हूं

 ।
 सरकार  ने  भी  भ्र पने  विचार  व्यक्त

 कर

 दिये  हैं
 ।  हमें  यह  नहीं  भूलना  चाहिये कि  जीवन  बीमा  निगम  एक  स्वायत्त  संगठन है

 सरकार  प्रत्यक्ष  रूप से  निगम  के  कार्यों  का  संचालन  नहीं  करती  थी  यदि  कोई  व्यक्ति  किसी

 सिद्धान्त का  अनुमोदन  कर  देता  तो  उससे  यह  अर्थ  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  बाद  का  सारा  ब्यौरा

 या  ब्योरेवार  कार्यान्वित क़ा  विवरण  भी  उसी  व्यक्ति  ने  तैयार  किया  होगा  |  उसका  यह

 भी  ae  नहीं  लगाया  जा  सकता  कि  उसमें  विधि  द्वारा  सं विहित  प्रक्रिया का  पालन  नहीं

 रता  |

 सरकारी  निगमों  के  प्रति  हमारा  क्या  दृष्टिकोण हो  ?  इसके  बारे  में  कई  प्रकार  की  विभिन्न

 रायें  हैं  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों की  राय  यह  है  कि  संसद्‌  को  निगमों  पर अरपना  पूर्ण  नियंत्रण  रखना

 चाहिये  ।  कुछ  अन्य  माननीय  सदस्यों  की  यह  राय  है  कि  निगमों  संसद्‌  द्वारा  पारित की  गई  विधियों

 के  अ्रधीन  रहते  अरपना  कार्य  करने  की  यथेष्ट  स्वतंत्रता  दी  जानी  चाहिये |  इसलिये  यह  एक  बड़ी

 जटिल  समस्या है  ।  एक  कौर  तो  निगम  के  कार्यों  में  कोई  भ्रनुचित  हस्तक्षेप  नहीं  होना  wr

 दूसरी  कौर  संसद्‌  को  भी  यह  देखने का  अवसर  मिलना  चाहिये  कि  उनका  कार्य  संतोषप्रद ढंग  से  चल

 रहा  है  या  नहीं  ।

 एसे  watt  को  शास्ति  करन  वाली  प्रक्रिया  के  सम्बन्ध  में  भी  हमें  काफ़ी  सोच-विचार

 करना  पड़ेगा
 ।

 राज  हमारे  सामने  जो  कठिनाई  है  ठीक  इसी  प्रकार  की  कठिनाई  इंग्लैण्ड  में  भी  arg

 थी  ।  पिछले  वर्षों
 में  वहां ऐसे  चार  भ्रायोग  बन  चुकें  हैं  ।  माननीय  सदस्यों  को  याद  होगा  कि  पहला

 श्रायोग तो झ्राय-व्ययक के तो  प्राय-व्ययन  के  समय  से  पहले  लोगों  को  मालम  हो  जाने  के  सम्बन्ध  श्री  थामस  के  बारे  में

 था
 ।

 उसी  के  सिलसिले  में  कहा  गया  था  कि  आयोगों  के  लिये  कोई  प्रक्रिया  संविहित  की  जानी  चाहिये  ।

 दूसरी  जांच  PEvY  के  भ्रासपास  हुई  थी  ।  इसमें  भी  यही  सामने  arg  थी  ।  wa  इंग्लैण्ड  में

 इसकी  प्रक्रिया
 काफ़ी  स्पष्ट हो  गई  है

 ।
 वहां  राजकोष  का  भ्रभ्यर्थी  ही  सारा  साक्ष्य  संग्रह

 करता  उसको
 सहायता के  लियें  कुछ  पुलिस  अधिकारी  भी  दे  दिये  जाते  हैं  ।  wert  उसके  बाद

 उस
 मामले

 को  प्रस्तुत  करता  है
 ।

 ऐसी  जांचों  में  कोई भी  अभियुक्त  नहीं
 होता  कौर

 न
 ret
 किसी

 कण मूल  अंग्रेजी  में  ।



 २०  gus  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  RAC)

 बारे  में  जांच  शभ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 से  अपनी  सफाई पेश  करने  के  लिये  कहाजाता है  ।  प्रयोग  केवल  सचाई  का  पता  लगाता है  ।  इंग्लैण्ड

 जैसे  देश  में  भी  एसी  कठिनाइयां  जरा  चकी  इसलिये  हमें  इसपर  कोई  अझाश्चयं  नहीं  होना  चाहिये

 कि  देश  में  पहली  बार  ऐसी  जांच  के  सम्बन्ध  में  ऐसी  कठिनाई  पड़ी  है  कौर  हमन  महसूस

 किया है  कि  ऐसे  आयोगों  के  लिये  स्पष्ट  रूप  में  एक  प्रक्रिया  निश्चित  की  जानी  चाहिये  |

 मंत्री के  दायित्व  के  सम्बन्ध में  भी  कई  बातें कही  गई  हूं  ।  इंग्लैण्ड  में  इसके  सम्बन्ध में  भी  कई

 बार  चर्चा की  गई  लेकिन  फिर  भी  इन  कुछ  जांचों  के  मामले  में  कोई  एक  निश्चित  बात  कहना

 कठिन है  ।  लेकिन  मैँ  चाहता  हूं  कि  एक  नियम  यही  माना  जाये  कि
 यदि  मंत्री  सर्वथा

 दोष  रहित  सिद्ध  नहीं  होता  भ्रौर  यदि  वह  किसी  भी  श्रापतक्तिजनक  या  आलोचना  के  योग्य  अपने

 कसी  कार्य  या  अपनी  किसी  भल  के  लिये  किचित  भी  जिम्मेदार  समझा  जाता  तो  उसे  उसका

 दायित्व  भ्र पने  ऊपर  लेना  चाहिये ।  मेरा  विचार है  कि  ऐसे  मामलों  में  थोड़ी  सख्ती  ही  रखनी  चाहिये  ।

 लेकिन  बड़ी  सावधानी  से  हमें  पुरे  प्रश्न  की  जांच  करनी  चाहिये  |

 wa  कवल  एक  ही  विचारणीय  विषय  ake  रह  गया  है  ।  सभी  जानते हैं  हमारे  प्रशासन का

 संचालन  शिवसैनिक  कर्मचारियों
 द्वारा  ही  किया  जा  रहा

 यह  दूसरी  बात  है  कि  वह  प्रशासन है  HAT

 और  उसकी  सफलता यें या  भ्र सफलता यें  क्या  हैं  ।  हमने  अपना  कार्य-क्षेत्र  काफ़ी  बढ़ा  लिया  है  ।  हमने

 कई  संस्थानों  का
 भार  अपने  ऊपर  ले  लिया  है  ।  कुल  मिलाकर  उनका  कार्य  काफ़ी  ग्रहण

 प्रद  ढंग  से  चला  भी  है  ।  इसका  श्रेय  तो  उनको  मिलना  ही  चाहिये  ।  इसलिये  हमें  awd  देश के

 सुयोग्य  wifes  कर्मचारियों  उचित  दृष्टिकोण ही  रखना  उनमें  से  किसी  एक

 कर्मचारी कीं  गलती  या  जान  बुझ  कर  किये  गये  किसी  श्रवचार को  देख  कर  हमें  उन  सभी  को  एक

 लाठी  से  नहीं  हांकने  लगना  चाहिये  ।  वे  किसी  भी  अन्य  देश  के  भ्र सैनिक  कर्मचारियों से  कम  नहीं  हैं  ।

 संसद्‌ में  उनका  विश्वास  बना  रहने  देना  चाहिये ।  उनको  यह  जताया  जाना  चाहिये  कि  कभी-कभी

 उनमें से  कोई  दोषी  तो  ठहराया  जा  सकता  लेकिन  संसद्‌  कुल  मिलाकर  सैनिक  कर्मचारियों

 के  गणों  को  मानती  त्र  उनसे  करती  है  कि  वे  पहले  की  भांति  ही  निष्ठा  उत्साह  ak  लगन

 के  साथ  देश  की  सेवा  में  लगे  रहेंगे
 ।

 प्रजा-समाजवादी दल  क  नेता  ने  कुछ  बातें  कही हैं  ।  मैं  उनके  बारे  में  अधिक  कुछ  नहीं  कहना

 चाहता ।  उन्होंने  कहा  है  कि  वित्त  मंत्री  ने  उनसे  कहा था  कि  वे  उनको  माफ़िक  नहीं  ७  ।  हो  सकता

 है  कि  इससे  वह  कुछ  रुष्ट  लेकिन  यह  स्वाभाविक ही  है  ।  उन्होंने  यह  भी  कहा  था  कि  वित्त

 मंत्री
 को  भ्रपने  निर्वाचन  के  लिये  कांग्रेस से  कुछ  रुपया  मिला  था  ।  मैं  आपको  अ्रधिकृत  रूप  से  बताता

 हूं  किन प्रान्तीय  aka  केन्द्रीय  कांग्रेस  संगठन ने  वित्त  मंत्री  को  ऐसी  सहायता दी  थी  ।

 कृपा लानी  (  )  मेंने  कहा  था  कि  ६,  मिली  होगीਂ

 गो०  हू  तब  फिर  मुझे  कुछ  नहीं  कहना  है  ।  लेकिन  इससे  सुयोग्य
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 यह  तो  समझ  ही  सकत ेहैं  कि  स्थिति  इतनी  बुरी  नहीं  है  जितनी  कि  वह  मान  बैठे हैं  ।

 para  कृपा लानी  :  वित्त  मंत्री  ने  पूंजीपतियों को  नर्‌-भक्षक कहा कहा  भ्रौर  उसी  की  आलोचना

 करत  हुए  मैंने  कहा  था  कि  कुछ  नर-पक्ष  कांग्रेस  में  भी  मौजूद  हैं  ्र  हो  सकता  है  कि  उनके  शिकार

 का  कुछ  भाग  वित्त  मंत्री  के  हिस्से  में  भी  पड़ा  हो  ।

 to  ब०
 में  नहीं  समझता कि  वित्त  मंत्री  ने

 हर  पूंजीपति को  नर-भक्षक  बताया

 होगा  ।  चीतों  की  आदमियों  भी  नर-भक्षक  होते  अवद्य हैं  लेकिन  उनकी  संख्या  दोनों में  ही  थोड़ी

 होती  है
 यह  कोई  चर्चा  का  विषय  नहीं

 है  ।
 एस्टेट  oe  शपटपपयपवयट  एश  ए-सटपय्टलडटट  ए  सटटटटयटवटटट>--नननपयथरतपय्यलन्

 मूल  ि भ्रंग्रेजो  में  ।



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  २०  as ots

 बारे  में  जांच  झ्रायोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 सबसे  पहले  तो  मैं  श्री  छागला  कौर  महान्यायवादी को fart  warts  मेहता  (

 इस  बात  का  श्रेय  देना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  वास्तव में  सचाई  का  पता  लगाने  के  दृष्टिकोण  से  ही  यह

 जांच  की  है  ।  इस  प्रकार  के  मामले  में  यही  दृष्टिकोण  श्रेयस्कर  था

 इस  सभा  के  कई  सदस्य  केवल  यही  चाहते  हैं  कि  प्रशासन  की  कमजोरियों  का  पता  लगा
 कर

 उनको  दूर  किया  लेकिन  वे  कभी  भी  यह  सहन  नहीं  करेंगे  कि  लोकतन्त्र की  इस  पूरी  इमारत

 पर  ही  कोई  जांच  भराये  ।  इस  जांच  के  परिणामों  के  फलस्वरूप  हमारा  पूरा  प्रशासन  एक  बार

 नीचे से  ऊपर  तक  सिहर  गया  है  ।  ऐसे  समय  में  हमें  संयम  से  काम  लेना  चाहिये
 ।

 ऐसे  समय
 म

 हमारा

 दायित्व  यही  है  कि  हम  लोकतन्त्र  में  विश्वास  की  जड़ों  को  न  हिलने  दें  ।  यह  तो  सही  है  कि
 इस

 मामले से  किसी  को  भी  प्रसन्नता  नहीं  हो  लेकिन  हमें  इससे  आगे के  लिये  सबक़  हासिल

 करने  चाहियें  ।

 इस  जांच  से  पता  यह  चला  है  कि  हमारे  उच्चाधिकारी  भ्रत्यन्त  ही भ्रम हैं  कौर  वे  बड़ी  श्नासानी

 से  दूसरों  पर  विश्वास  कर  लेते  हैं  ।  निगम  के  विनियोजनों की  देख  भाल  का  भार  श्री
 द... वद्यनाथन  पर

 है
 ।  परन्तु  जब  आयोग ने  उनसे  पूछा  था  कि  क्या वे  विभिन्न  बड़े-बड़ ेव्यापारियों

 की
 वित्तीय  स्थिति

 के  बारे में  पता  लगाते  रहते  तो  उन्होंने  बड़ा  विचित्र  सा  उत्तर
 दिया

 था
 कि  विनियोजनों

 की

 देखभाल का  कार्य  उनके  कुल  कार्य का  ४०  प्रतिशत ही  है  ।  क्या  इसका  अर्थ  यह  है
 कि  उन्हें  विनियोजनों

 की  पुरी  जानकारी नहीं  रखनी  चाहिये  ?  यह  कोई  भी  बहाना  नहीं  माना  जा  सकता
 ।

 मेरे  दल  ने  एक  संशोधन  प्रस्तुत  किया  है  ।  कौर  यही  वैद्यनाथन  साहब  देश  के  १,५०० से  अधिक

 संयुक्त-संध  समवायों  में  विनियोजन  करते  रहे  हैं  ।  उन्होंने  प्रभी तक  ११  करोड़  रुपयों  का
 विनियोजन

 किया  है
 ।

 मैं  चाहता  हुं
 कि  इन  सभी  विनियोजनों  की  एक  स्वतंत्र  जांच  कराई  जाये  ।-  इन  सभी  विनियोजनों

 के  सम्बन्ध में  एक  विस्तृत  प्रतिवेदन  सभा  पटल  पर  रखा  जाना  जिससे  कि  हम  जान  सकें

 कि  उनमें  कहीं  कोई  ate  भी  गोलमाल  तो  नहीं  है  ।

 आसानी से  दूसरों  पर  विश्वास  कर  लेने का  भी  एक  अनोखा  उदाहरण हैं  भारत  का  राज्य

 बैंक के  सभापति  श्री  अ्रय्यंगार  को  यह  देखकर  बड़ी  हैरानी हुई  थी  कि  वह  बैंक  ब्रिटिश  इंडिया

 को  इतने  बड़े  पैमाने  पर  अग्रिम धन  क्यों  देता  रहता  है  ।  इसके  लिये  वह  कानपुर  भी  गये

 थे  ।  लेकिन  वहां  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन के  श्री  क्रिस्टी  के  इस  झ्राइवासन पर

 उन्होंने  बड़ी  भ्रासानी  से  विश्वास  कर  लिया  कि  वह  अपने  रहते  श्री  मूंदड़ा  को  कोई  भी  गड़बड़  नहीं  करने

 देंगे
 ।

 श्री  अ्रय्यंगार  ने  आयोग  के  सामने  कहा  है  उन्हें  श्री  क्रिस्टी पर  पुरा-पुरा विश्वास  है  ।  लेकिन  इसी

 जांच  के  सिलसिले  में एक  गवाह  श्री  गोवर्धनदास  भगवानदास ने  बताया है  कि  ब्रिटिश  इंडिया
 के  PeUE  के  निदेशकों  के  प्रतिवेदन  निदेशकों  ने  बताया  है  कि  श्री  मूंदड़ा  ने  कुछ  शेयरों

 में

 विनियोजित  करने के  लिये  ६०  या  ६५  लाख  रुपये  लिये  कौर वे  शेयर  ब्रिटिश  इंडिया  कारपोरेशन

 के  पास  नहीं  थे
 ।

 उसी  प्रतिवेदन  में  यह  भी  दिया  गया  है  कि  श्री  मुंदड़ा  के  कहने पर  उनके  एक
 सम्बन्धी

 को  कारपोरेशन  ने  १२५  लाख  का  ऋण  दिया  था  ।  श्री  क्रिस्टी श्री  मंदिर  को  रोक  नहीं  सके  |  लेकिन

 श्री  अय्यंगार
 ने

 उन
 पर  इतनी  आसानी से  विश्वास  क्यों कर  लिया था  ?  मैं  किसी पर  दोषरोपण

 नहीं  करना
 लेकिन

 देश  के  वित्त  को  इस  तरह  के  लोगों  के  हाथ  में  सौंपने के  विरुद्ध हूं  ।

 देश  के  लिये  बड़े  सौभाग्य  की  बात  तो  यह  है  कि  हमारे  यहां  महान्यायवादी  जसे  नैतिक

 साहस
 कं

 लोग
 मौजूद  हैं

 ।
 मेरा  आग्रह  है

 कि
 प्रधान  उनके  वक्तव्य  को  बड़े  ध्यान  से  पढ़ें

 |

 उन्होंने  न्यायालय  में
 वक्तव्य  देते हुए  स्पष्ट  तौर  पर  इसकी  कौर  इशारा  किया  है

 कि
 हमारे  देश  के

 अंग्रेजी  सें  ।



 २०  Fes  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  ८१६

 बारे
 में

 जांच  भ्रायोग के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 कुछ  वरिष्ठ  भ्रमणकारी  जान-बूझ  कर  सत्य  पर  पर्दा  ही  नहीं  डालते बल्कि  गलत  सुझाव भी  देते

 हैं  ।

 मैं  सरकार  की  इस  बात  से  तो  सहमत  हूं  कि  असैनिक  सेवाओं  की  सामान्य  ढंग  से  निन्दा

 ं  करनी  लेकिन  जब  महान्यायवादी  जैसा  दायित्वपूर्ण  व्यक्ति  उनके  बारे  में  ag  कहता

 qa  उनके  कार्यों  की  गहराई  से  जांच  करना  आवश्यक हो  है  |

 केवल  सरकारी  कर्मचारियों  का  ही  नहीं  है  ।  श्री  चतुर्वेदी  विनियोजन  सलाहकार  समिति

 के  सदस्य  हैं  वे  समवाय  निधि  सलाहकार
 आयोग  के  भी  सदस्य  हैं  कौर  कलकत्ता  सट्टाबाज़ार

 के  सभापति  हैं  ।  फ़िर  उन्होंने  जीवन  बीमा  निगम के  वित्त  भ्र  संसाधनों की  उचित

 देखभाल नहीं  की  है  ।

 [  अ्रष्यक्ष  महोदय  पीठासीन हुए  |

 श्री  मूंदड़ा  दायरों  के  मामले में  पिछले  sores  महीनों  से  जाल साज़ि यां  कर  रहे  लेकिन फिर

 भी  कलकत्ता  सट्टा बाज़ार  ने  उसकी  कोई भी  जांच  नहीं  की  ।

 हमें  भ्र पने  देश  में  सरकारी  निजी  क्षेत्रों  दोनों ही  को  सहयोग  के  भ्राता पर  चलाना  है  ।

 हमारा यह  कर्त्तव्य  है  कि  सरकारी  नीति  कौर  अपनी  योजना  की  सीमा  में  रहते  हम  निजी  क्षेत्र

 के  प्रति  भी  उचित  सदभावना  रखें  ।  तभी  निजी  क्षेत्र  से  उच्चतम  मानदण्ड  बनाये  रखने  की  अपेक्षा

 की  जा  सकती  इसलिए  मैं  चाहता  हूं  कि  श्री  चतुर्वेदी  aa  स्थिति  का  स्पष्टीकरण करें

 जीवन  बीमा  निगम  ने  मूंदड़ा  के  साथ  होने  वाला  केवल  यही  सौदा  नहीं  किया  है  ।  उसने  सैंकड़ों

 अन्य  व्यावसायिक  deal  मे ंभी  विनियोजन  किया  लेकिन  उन  सभी  विनियोजनों  का  लगभग

 ११  प्रतिशत  व्यावसायिक  संस्थानों  मे ंविनियोजित  किया  war  ष्  श्री  मूंदड़ा  से  सम्बन्धित  ब्रिटिश

 इंडिया  कारपोरेशन  कौर  रिचर्डसन  श्योर  sere  मे ंतो  ३०  प्रतिशत  की
 निर्धारित  सीमा से  भी

 भारिक  विनियोजन
 किया  गया  था

 ।
 जीवन  बीमा  निगम  श्री  मूंदड़ा

 पर  इतना  क्यों  रीझ  गया
 था  ?

 मैं  यह  नहीं  मानता  कि  सट्टाबाज्ञार  में  कोई  संकट  था  ।  सबसे  बड़ी  चीज़  तो यह  थी  कि

 हमारी  श्रपनी  कोई  स्पष्ट  विनियोजन-नीति नहीं  थी  ।  वित्त  मंत्री  ने  कभी भी  विनियोजन-नीति

 का  निरूपण नहीं  किया  ।

 wa  प्रधान  मंत्री  को  इस  विनियोजन-नीति को  स्पष्ट रूप  में  देश  के  सामने  रखना  चाहिय े।

 जीवन  बीमा  निगम  प्रति  सप्ताह  ५०  लाख  रुपय ेसे  भी  अधिक  विनियोजित  करता है  ।  उसने

 १,५००  विभिन्न  व्यावसायिक  seat  के शेयरों में लगभग में  लगभग  ६७  करोड़  रुपये  विनियोजित किये  हैं  ।

 हम  शेयरबाज़ार को  ठप्प  भी  नहीं  होने  दे  सकते ।  जब  हम  उसे  चलाने  की  अनुमति द

 चुके  तो  उसके  ठीक  ढंग  से  चलने  की  जिम्मेदारी  भी  हम  पर  झरा  जाती है  ।

 जीवन  बीमा  निगम  की  निधियां  ear  की  निधियां  इसलिये  उनका  उपयोग  भ्रमण-व्यवस्था

 की  सहायता  के  लिये  ही  किया  जाना  चाहिये  |

 दूसरी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  निजी  क्षेत्र को  सुचारू  रूप  में  अरपना  काम  चलाने के  लिये  निधियों

 की  झावइ्यकता  पड़ती  है  |  इस  आवश्यकता  की  पूति  जीवन  बीमा  निगम  को  करनी  चाहिये  ।  उसे

 कालीन  निगम  निधियां  जुटानी  चाहिये  ।



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के BYXo  २०  ges

 बारे में  जांच  प्रयोग के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में
 प्रस्ताव

 [  श्री  sare मेहता  |

 तीसरी  चीज़  यह  है  कि  विनियोजनों  द्वारा  जीवन  बीमा  निगम  छे यर धारियों  के  हितों  की

 रक्षा  कर  सकता  है  ।  क्योंकि  देवा  के  विभिन्न  सम्मिलित  सेवायों  में  उसके  काफ़ी  शेयर

 विनियोजन-नीति  के  लिये  चौथी  महत्वपूर्ण  बात  यह  है  कि  निगम  को  कुछ  ही  उद्योगपतियों

 #  हाथ  में  afer  और  नियंत्रण  का  केन्द्रीकरण  नहीं  होने  देना  चाहिय े।

 निगमों की  स्वायत्तता  के  प्रदान  को  भी  हम  मनमाने ढंग  से  तय  नहीं  कर  सकते
 ।

 प्रधान  मंत्री

 को इस  विषय  की  छानबीन  के  लिये  विशेषज्ञों  का  एक  दल  नियुक्त  करना  चाहिये ।  यह  बड़ा

 पेचीदा wet  है  ॥

 हमारे  देश  में  केन्द्रीय  सरकार  के  प्रस्तर  ३८  श्र  राज्य  सरकारों  के  प्रतीत  ४४  निगम  चल

 रहे  जिनमें  २८०  करोड़  रुपयों  की  सरकारी  निधियां  विनियोजित  की  गई  हैं
 ।

 ये
 सभी  निगम

 तभी  ठीक  ढंग  से  कार्य  कर  जबकि  हम  स्पष्ट  तौर पर  उनका  मार्ग  सुनिश्चित  कर

 मुझे  तराशा  है  कि  इस  जांच  के  इससे  सबक़  हम  प्रशासन  में  रिक

 स्पष्टता  लायेंगे

 प्रवान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  कार्य  कौर  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  अब  हम  इस

 वाद-विवाद  के  wet  पर  पहुंच  गये  हैं  ।  मेरा  विचार  है  कि  अधिकांश  सदस्य  यह  महसूस  करते  हैं  कि  इस

 वाद-विवाद
 का  होना  अच्छा  ही  रहा  है  ।  उससे  हमें  कुछ  पीड़ा  भी  हुई  यह  दूसरी  बात  है  ।

 इस

 वाद-विवाद  में  इस  प्रश्न  के  कई  पहलू  पर
 काफ़ी  विस्तार से  चर्चा  हो  गई  यह  इस

 सभा  तथा

 देश  के  भले  के  लिये  ही  है  ।

 इस  विषय  पर  बड़े  सुन्दर  कौर  जोरदार  भाषण  हमने  सुने  ।  इस  समय  मैं  इस  प्रश्न  के  कुछ  पहलुओं

 के  बारे में  ही  कोई  ज़ोरदार  भाषण  देने  का  मेरा  इरादा  नहीं  है  ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  मामले  की  चर्चा में  कार्ल  मार्क्स oe  को  घसीटना  उचित  नहीं  है  ।

 गुह-काय  मंत्री  की  भी  यही  राय  थी
 ।

 विरोधी  दल  का  हां  श्री  डांगे  के  दल  का  कोई  सदस्य

 इस  चर्चा  में  भाग  संहिता  को  भी  घसीट  सकता  था  ak  कह  सकता  था  कि  इसमें भाग  संहिता  के

 अनुसार ही  प्रा चरण  करना  चाहिये
 ।

 मैं  काले  मार्क्स  कौर भग  संहिता  को  एक  ही  स्तर  पर  नहीं

 रख  रहा  हूं
 ।

 मैं  केवल  यही  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  दृष्टिकोणों का  यही  अर्थ  होता  है  कि

 हम  इस  प्रशन  पर  बिल्कुल  विचार  नहीं  कर  रहे  बल्कि  हमारे  दिमाग में  कुछ  कौर  बातें--अ्रच्छी हों
 या  नहीं--भरी हुई  हैं  प्रौर  हम  उचित  दृष्टिकोण  से  विषय पर  ध्यान  नहीं  देते  ।

 श्री  डांगे  ने  वित्त-पूंजी की  शक्ति  का
 उल्लेख  किया ।  वित्त-पूंजी  में  शक्ति  तो  होती ही  है

 ।

 मैं  साफ़  तौर  पर  यह  नहीं  समझ  सका कि  वह  कहना  कया  चाहते  थे  ।  हम  इस  विवाद के  दौरान  में
 इस  प्रश्न पर  तो

 विचार  नहीं कर  रहे  थे  कि  हमारी  आधिक  व्यवस्था  में  कोई  मूलभूत  तथा  उग्र
 परिवर्तन

 किया  जाये  या  नहीं
 ।

 क्या  श्री  डांगे  यह  कहना  चाहते  थे  कि  जब  तक  देश  उनके  विचारों
 के  भ्रनुसार

 नहीं  चलेगा  तब  तक  सब  कुछ  गलत
 ही  होता  रहेगा

 ?

 जो  भी  मैं  इस  पर  अधिक  कुछ  नहीं  कहना  चाहता  ।  मैं  श्री  waite  मेहता  की  इस  बात  से

 बिल्कुल  सहमत  हूं  कि  हमें  इस  सभा  को  घोटालों का  ange  नहीं  बनाना  चाहिये  ।  हमें  पूंजीपतियों  तथा

 अन्य  व्यक्तियों  ही  नहीं  बल्कि
 मंत्रियों शौर

 अधिकारियों  इत्यादि  पर  निराधार  आरोप नहीं  लगाने
 व ि  mee  य  क

 ५» ह  में  ।



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के २०  १९४८  ८१

 बारे  में  जांच  अयोग  के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 चाहियें  और
 यह  नहीं  करना  चाहिये  कि

 वे  बेनामी सौदे  कर  रहे  मैं  समझता हूं  कि  श्री  डांगे

 नें  यही  कहा था  ।  यदि  वास्तव  में  श्री  झंडे
 को  ऐसी  कुछ  बातें  मालूम  तो  वह  निजी  तौर  पर

 या  सार्वजनिक  रूप में  भी  हमें  बता  तो  ह्म  उनकी  जांच  करा  सकते  पर  इस  प्रकार  अस्पष्ट

 तौर  पर  लांछन  लगाने  पर  दोषारोपण  करने  से  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।

 कई  माननीय  सदस्यों  ने  पूछा  है  कि  जब  मूंदड़ा  एक  बुरा  आदमी है
 प्रौढ़  सरकार  निगम

 के  सदस्यों को  कौर  अन्य  व्यक्तियों  कों  इसकी  जानकारी भी  तब  फिर  यह  सौदा  क्यों  किया  गया  ?

 मैं
 पूरी  तौर  पर  तो  इसका  उत्तर  नहीं  दे  लेकिन  झ्रांशिक  तौर  पर  आपको बताता  ट्  मैं इसका

 पुरी  तौर  पर  उत्तर  नहीं  दे  सकता  क्योंकि  जैसा  कि  मैंने  प्रारम्भ  में  ही  कहा  था  जीवन  बीमा  निगम

 द्वारा  मूंदड़ा  से  इस  सौदे  के  लिए  विशेष  मामले  में  ऐसी  बाते ंहैं  जो  मेरी  समझ  में  नहीं  |

 में  नहीं  समझ
 सका  कि

 यह  राब  कसे  gar  ।  इसीलिये  मैंने  यह  संकल्प  प्रस्तुत  किया  है  जिस  के  पहले  भाग

 में  यह  स्पष्ट कहा  गया  है  कि  हम  न्यायाधिपति  छागला  के  इस  निष्कर्ष से  सहमत  हैं  कि  यह  सौदा

 सब था  अनुपयुक्त  था  |

 अरब  मूंदड़ा  उसे  जानने  वाले  कुछ  मंत्रियों  के  बारे में  प्रशन  पेदा  होता  है
 ।

 मैं  समझता

 हूं  कि  श्री  मूंदड़ा  का  सम्बन्ध  कई  समवायों  से  रहा  है  तो  क्या  हमें  उन  सब  समवायों  से  इस  कारण  कोई

 व्यापार  विनिमय  नहीं  करना  चाहिये  कि  उन  में  श्री  मूंदड़ा  के  कुछ  न्गा  कम  या  प्रतीक  ।  बात

 तो  कठिन है  ।  श्री  setts  मेहता  ने  कभी  कहा  है--मैं  इन  आंकड़ों  के  बारे में
 निश्चित

 नहीं  हं--कि

 जीवन  बीमा  निगम  ने  पंद्रह  सौ  समवायों  में  पूंजी  लगा  रखी  है  ।  हो  सकता  है  कौर  भारत जैसे  देश  के

 लिये  यह  संख्या  बहुत  बड़ी  झर  यह  भी  बहुत  संभव  है  कि  इस  सौदे  के  अ्रतिरिक्त श्री  मूंदड़ा

 का  इन  पंद्रह  सौ  सेवायों  में  से  बहुत  से  समवायों  में भी  भाग हो  ।

 मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  यह  जानते  हुए  भी  कि  श्री  मूंदड़ा  अच्छे  भ्रामरी  के  व्यक्ति  नहीं

 हैं  उन  समवायों से  सम्बन्ध  नहीं  छोड़ा  जा  सकता  जिन  में  उस  ने  भ्रंश  हैं  किन्तु  इतना  waar  है  कि  जिस

 भी  समवाय के  साथ  उसका  सम्बन्ध  हो  उसके  साथ  सौदा  करते  हुए  हमें  अधिक  सतक  भर  सावधान

 रहना  होगा  ।  मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  इस  मामलें  में  यह  सब  सावधानी  नहीं  बरती  गई
 |

 इसी  कारण

 यह  गड़बड़  पैदा  हुई  है
 ।

 मान  लीजिये  कि  इस  विशेष  मामले  में  दो-तीन बातें  न  होतीं ।  अन्य  भी
 बातें

 हैं  किन्तु मैं  विशेष  रूप  से  दो-तीन  बातों  का  ही  उल्लेख  कर  रहा  हूं  ।  एक  बात  तो  कुछ  wat  के

 मूल्य  के  बारे  में  शायद  प्राणी  के  अंशों  के  बारे  में  है  जो  बड़ी  आ्राइचर्यजनक बात  है  जिसका  मेरे

 पास  कोई  स्पष्टीकरण नहीं  है  ।  मान  लीजिये  कि  जीवन  बीमा  निगम  ने  रिचर्डसन  तथा  क्रूरता  कौर बी  ०

 आई०  सी
 ०

 के  अंश  उपयुक्त  मूल्य  पर  ही  लिये
 तो  भलें ही  कुछ  लोग  उन  सौदों  को  पंसद  करते  या

 न  करते  किन्तु  उन  सौदों  में  कोई  बुराई
 न

 होती
 ।

 यह  बुराई  तो  कुछ  wey  बातों  से  पैदा  हो  गई

 झर  इसलिये  पैदा  हो  गई  है  क्योंकि  श्री  मूंदड़ा  के  साथ  सौदा  करते  हुए  उन्हें  प्रतीक

 सावधानी  से  काम  करना  चाहिये  था  |

 रिचडंसन  श्र  क्लास  ato  कराई  सी  जैसे  समवायों  को  लीजिये ।  ये
 देश  के  सब

 से  बड़े  निर्माणकारी  समवायों में  से  हैं  ।  श्री  डांगे  ने  सुझाव  दिया है  कि  हमें  जेसप्स को  अपने  हाथ  में

 ले  लेना  चाहिये
 ।

 यह  बहुत  अच्छा  सुझाव है  ।  इसे  हम  भ्र भी  हाथ  में  ले  लें
 gear

 बाद  यह  एक

 अलग  बात  है  ।  मैं  यह  वचन  नहीं  दे  रहा  हूं  कि  इसे  ले  ही  लिया  जायेगा  किन्तु  इस  सुझाव  पर

 ध्यान  देने  की  शझ्रावश्यकता है

 कुछ  लोग  यह  कहेंगे  कि  क्योंकि  जेसप्स  तथा  रिचडंसन  भारत  के  बहुत  महत्वपूर्ण

 और  बड़े  समवाय हैं  ate  वे  हमारी  पंचवर्षीय  योजना के  लिये  तथा  लोहे  इस्पात  के  कारखानों



 ८२२  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  २०  ¢e4s

 बारे में  जांच  wag के  प्रतिवेदन के  संबंध  में  प्रस्ताव

 [  श्री  जवाहरलाल नेहरू  |

 के  सम्बन्ध  में  काम  कर  रहे  हैं  यह  ध्यान  रखना  भी  भ्रावश्यक  है  कि  इनका  धंधा  समाप्त  न  हो  जाये

 और  यों  कहिये  कि  उन  पर  अधिकाधिक  नियंत्रण किया  जाये  ak  उनका  राष्ट्रीयकरण  किया  जाये
 |

 ठीक  है  उनका  राष्ट्रीयकरण  किया  जा  सकता  है  ।  किन्तु  हमारी  नीति  के  भ्रनुसार  यदि  राष्ट्रीयकरण  किया

 जायेगा  तो  उसके  लिये  प्रतिकर  देना  होगा  कौर  इन  समवायों  का  प्रतिकर  बहुत  aes  होगा
 |

 इस  काम

 को  करने  का  एक  भी  साधन  है  कि  अधिकतर  wat  को  ले  लिया  जाये  ।  जिस

 जैसे  समवायों के  अंश  खरीदना  अच्छी  ही  है  ।  श्राप  बाज़ार-भाव  सरेबाजार  की  बात  को  छोड़  दें
 ।

 यह  एक  ठोस  चीज़ है  जो  देश  के
 लिये  बहुत  लाभदायक  सिद्ध  हो  सकती  यदि  मूल्य

 ठीक  दिये

 जायें  कौर  प्रत्  बातों  की  जांच  की  जाये  तो  इन  समवायों  के  भ्रंश  खरीदना  अच्छा  ही  है  ।  इसलिये  सभा

 को  दो  बातों को  अलग  रखना  चाहिये  एक  तो मुंदड़ा का  बुरा  झ्रादमी  होना  प्र विश्वास नीय होना

 दूसरे  कुछ  समवायों  से  उसका  सम्बन्ध  होना  जिनमें  उसने  बहुत  से  wa  खरीद  हम

 समवायों
 के  बारे में  सोचना  चाहिये  न  कि  श्री  मूंदड़ा  के  बारे  में  किन्तु  यह  जरूरी  है

 कि
 उन्हें  खरीदते

 समय  हमें  बहुत  सावधानी  बरतनी  चाहिये  ।

 पूंजी  विनियोजन  की  नीति  के  बारे  में  या  ऐसी  नीति  के  प्रभाव के  बारे  में  बहुत  कुछ  कहा  गया

 है
 ।

 मैं  बहुत  हृद तक  उससे  सहमत  हुं  किन्तु  नहीं  ।  मैं  यह  कह  सकता  हूं  कि  इस  नीति
 का

 अभाव

 नहीं है  जैसा  कि
 संकेत  किया  गया  है  ।  किन्तु  मैं  यह  जरूर  स्वीकार  करता  हूं  कि  वह  नीति  जितनी

 स्पष्ट

 a  निश्चित  होनी  चाहिये  उतनी  नहीं  है  ।  वस्तुतः  इस  समस्या  पर  अधिकाधिक विचार  किया  जा

 रहा  था  श्र  नीति  का  निर्माण  हो  रहा  था  ।  कुछ  माननीय  सदस्यों  ने
 कहा  है

 कि  धारा

 २७-क  लागू  करनी  चाहिये  थी  बहुत  से  काम  करने  चाहिये  थे
 ।

 श्री  जयपाल सिंह  कौर  एक  अन्य  सदस्य  ने  एक  संशोधन  रखा  है
 जिसमें  श्री

 छागला  के  प्रतिवेदन  में  दिये  गये  सिद्धांतों  को  भ्र पना ने  कौर  लागू  करने

 का  सुझाव  दिया  है  |  हमने  बताया  है  कि  हमारा  उन  पर  भली  प्रकार  विचार  करने का  इरादा  है  ।

 वे  कहते  हैं  कि  इतना  समय  क्यों  बिताया जा  रहा  हमें  श्राप  पर  भरोसा नहीं  ।  श्री  मसानी ने  सरकार

 के  अ्रविदवास प्रकट  किया  है  कौर  कहा कि  हमें  इन  सिद्धान्तों  को  फौरन  ही  अपना लेना  चाहिये  |

 यदि  श्री  मसानी  aoa  कारोबार  इसी  प्रकार  चलाते  तो  अ्रवद्य ही  विपत्ति  में  पड़  हो  सकता है

 कि  राजनैतिक  कार्यों  में  भी  वह  शायद  इसी  ढंग  को  होंगे  ।  इसीलिये  वह  प्रायः
 गलत

 रास्ते  पर  हो  जाते हैं  ।

 कब  श्राप  इन  सात  सिद्धांतों  को  देखिये  ।  उन  में  से  कुछ  तो  निश्चय  ही  ठीक  किन्तु  कुछ

 इतने  ठीक  नहीं  ।  पहला  सिद्धांत है

 सरकार  को  स्वायत्तशासी  निगमों  के  कार्यों  में  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिये  कौर  यदि  वह

 हस्तक्षेप करना  चाहती  है  तो  उसे  लिखित  area  देने  से  नहीं  हिचकिचाना  चाहिये  गी

 यह  ठीक  है  ।  किन्तु  श्री  मेहता  या  किसी  अन्य  सदस्य  ने  जैसा  कहा  इन

 स्वायत्तशासी  निगमों  में  सरकार  का  कया  भाग  है  ?  डा०  ने  इस  सम्बन्ध में  कल

 पुर्वक  बताया  था
 कि  यद्यपि  यह  सब

 जानते
 हैं  कि  ठोस  sat  ही  में  पूंजी  विनियोजन होना  चाहिये

 किन्तु इस
 सम्बन्ध

 में  इन  सिद्धांतों को  बिल्कुल  दृष्टिगत  नहीं  रखा  गया  है  |
 डा०  कृष्ण स्वामी  नें  यह

 भी
 बताया  था--श्रोत  मैं  समझता  हूं  कि  ser  सदस्यों  को  भी

 यह  पूर्णतः  विदित  है--कि  जीवन  बीमा
 निगम

 का  पूंजी  विनियोजन इतना  अधिक है  कि  यह  बाज़ार  का  नेतृत्व  कर  सकता  है  मैं  बाज़ार
 के

 नेतृत्व
 के  अभिप्राय को  नहीं  समझता--श्रोत  जैसा  चाहे  बाज़ार  पर  प्रभाव  ढाल

 सकता है



 भारत  के  जीवन  बोला  निगम  के  मामलों  के  डे २०  Fes

 बारे  में  जांच  के  प्रतिवेदन  के
 संबंध

 में
 प्रस्ताव

 इस  बात  की  अपेक्षा  नहीं  कर  सकते  कि  प्रति  वर्ष
 ४०  करोड़  रुपये  तक  की  बड़ी  राशि

 जीवन  बीमा  निगम  विनियोजित  करता है  ।  यह  राशि  प्रति  सप्ताह  ५०  लाख  रुपये के  लगभग

 बनती है  आपको उसके  लिये  कोई  नीति  waar  केवल  seg  walt
 की  नीति  पर्याप्त

 नहीं
 ।
 प्राय जो  कुछ  करें  उसका  बाज़ार  पर  प्रभाव  पड़ता  है  ।  श्राप  चाहें  तो  कुछ  प्रवृत्तियों  को  बढ़ावा

 दे  सकते हैं  कुछ को  गिरा  सकते  हैं  ।

 विशेष  नीति  की  झ्रावश्यकता है  भ्र ौर  उस  नीति को  कोई  पूंजी  विनियोजन
 समिति

 निर्धारित

 नहीं  कर  सकती  |  केवल  सरकार  संसद्‌  ही  उस  को  निर्धारित  कर  सकती  है
 ।  विनियोजन  समिति

 उसे  कार्यान्वित  करेगी ।

 कल  मैंने  कहा था  कि  उस  समय के  वित्त  श्री  देशमुख  ने  उस  बताया  था  कि

 विनियोजन  के  सम्बन्ध  में  नीति  का  निर्माण  सरकार  ही  करेगी  ।  विनियोजन करने  का  मसला उस  समय

 उठा  था  यही  फ़ैसला  किया  गया  था  ।  अरब  श्री  मसानी  कहते  हैं  कि  सरकार  का  इस  से  कोई  सम्बन्ध

 नहीं  होना  चाहिये ।  पुरी  श्राज्ादी जिससे  कुछਂ एक  बड़े-बड़े  व्यापारियों  को  सरकार के  हस्तक्षेप

 के
 बिना  अधिकाधिक धन  मिलता  रहे  ।

 शनी  मसानी
 :  मैंने  तो  वस्तुतः  इस  के  सर्वथा  प्रतिकूल  बात  कही  थी  ।  मैंने  कहा

 था  fe  देशमुख  ने  श्रीनिवासन दिया  था  कि  इस  सम्बन्ध  में  नीति  बनाई  जायेगी  किन्तु  प्रभी  तक  वह

 नहीं  बनाई  गई  |

 जवाहरलाल नेहरू  :  में
 प्रतिवेदन

 के
 प्रथम

 सिद्धांत  को  पढ़  कर  सुना  चुका  हूं  जो  पूरी  तरह

 से  स्वीकार्य  भी  है  कि  सरकार  को  हस्तक्षेप  नहीं  करना  चाहिय े।

 दूसरे  सिद्धांत  को  लीजिये

 कि  जीवन  बीमा  निगम  जैसे  निगमों  के  प्रधान  पद  जिन्हें  बड़ी-बड़ी  राशियों  का  विनियोजन

 करना  होता  व्यापार  सम्बन्धी  तथा  वित्तीय  रखने  वाले  सदरबाजार  के

 तरीक़ों  से  परिचित  लोगों  को  ही  नियुक्त  करना  चाहिये  बी

 मुझे  खेद  है  कि  मैं  तुरन्त  यह  नहीं  कह  सकता कि  मैं  इस  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  वस्तुतः  यह  संभव

 नहीं कि  प्रधान  हमेशा  सदरबाजार  का  ही  व्यक्ति  हो  ।  इन  सब  बातों  मैं  एक  साथ  कैसे  स्वीकार

 कर
 सकता  हूं  ।  में  इसे  स्वीकार  या  झ्र स्वीकार  नहीं  कर  रहा  ।  मेरा  कहना  केवल  यह  है  कि  इस  पर  ध्यान

 देने  की  आवश्यकता  मैं  यह  तो  स्वीकार  करता  हूं  कि  ऐसे  निगम  का  प्रधान  सत्यनिष्ठ

 ग्र  भ्रनुभवी  ही  होना  चाहिये  ।  किन्तु  यह  पद  केवल  सट्टाबाज़ार के  लोगों  को  ही  दिया  यह  बात

 उचित  दिखाई  नहीं  देती ।

 अब  तीसरे  सिद्धांत को  लीजिये  :--

 निगम  के  कार्य  मंत्रालय  पदाधिकारी  शिवसैनिक  सेवाओं  में  से  नियुक्त  किये  जाने  हों  तो  उन्हें

 यह  बता  देना  चाहिये  कि  उनको  निगम  के  प्रति  कत्तेव्यशील  कौर  निष्कासन  रहना  चाहिये

 mt  उन्हें  सरकार  के  वरिष्ठ  पदाधिकारियों  से  प्रभावित  नहीं  होना  चाहिये  ake  उनके

 दबाव  में  जाकर  निर्णय  नहीं  करना  चाहिये
 ।

 यदि  वे  यह  अनुभव  करते  रहें  कि  उन्हें  उच्च

 पदाधिकारियों
 के  भ्रादेशों  का  पालन  करना  ही  है  तो  उन्हें  लिखित  आदेश  के  लिये

 करना  चाहिये  मै

 मूल  अंग्रेजी  में  ।



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के यर  eas

 बारे में  जांच  wa  के  प्रतिवेदन  के  संबंध में  प्रस्ताव

 [  श्री
 जवाहरलाल  नेहरू  |

 में  इससे  सहमत हूं  ।  इसका  अभिप्राय
 केवल  यह  है  कि  इन  लोगों  को  यह  बताने  की

 इसका है  कि  वे  अनुचित  व्यवहार न  करें  ।  मैं  इसे  स्वीकार  करता हूं  किन्तु  यह  कहना
 कि  पदाधिकारी

 सत्य  निष्ठा  से  काम  करें  ae  उच्च  पदाधिकारियों  से  प्रभावित  न  संधा  भिन्न  बात  है
 ।

 एक  श्र  बात  है  ।  मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  सरकार  जो  aaa दे  वह  लिखित  रूप  में  दे
 ।  परन्तु

 मैं  एक  बता  देना  चाहता  हूं  कि  निगमों  शादी  के  सम्बन्ध  में  नित्य  प्रति
 के  कार्यों

 में
 सचिव

 और
 अन्य  अधिकारी  एक  दूसरे के  प्रति  झगड़े  की

 भावना
 से  या  एक  दूसरे  पर  हुकूमत  चलाने  के  ख्याल

 से  काम  नहीं करते  ।  वे  परस्पर  विचार  विमर्श  करते  एक  दूसरे  को  अपने  विचार  बताते  हैं  जिनमें

 कुछ  स्वीकार्य  होते  ate  कुछ  अस्वीकार्य  भी  ।  कोई  किसी  को  आदेश  नहीं  देता
 ।

 मान
 लीजिये

 कि  कोई  सचिव  या  मंत्री  निगम  के  प्रधान के  साथ  विचार  विमर्श  कर  रहा  है  ।  वह  पछता  है

 का  इस  बारे  में  क्या  विचार है  ?  मैं  तो  इसको  अच्छा  समझता  हूंਂ
 ।  यदि  दूसरे  व्यक्ति

 में
 साहस

 हैश्नौर  उस  बात को  गल्त  समझता  है  तो  उसे  कह  देना  चाहिये  कि  मैं  तो  इसे  ठीक  नहीं  समझता

 at  इस  सम्बन्ध  में  तक॑  प्रस्तुत  करने  तो  उस  समय  या  तो  कोई  निर्णय  हो  जाता

 है  या  फिर  यदि  मंत्री  भ्र पनी  राय  मनवाना ही  चाहता  है  कौर  वह  नीति  से  सम्बन्धित  विषय

 है  तो  उसे  लिखित  आदेश  देना  किन्तु यदि  निगम  का
 प्रधान  या  प्रबन्ध  निदेशक  मौखिक

 झादेश  का  पालन  करता है  जिससे  वह  स्वयं  सहमत  नहीं  तो  उसे  उस  कार्य  के  लिये

 दायी  ठहराना  चाहिये  ।

 मेरा  ख्याल  है  कि  श्री  फीरोज़  गांधी  ने  श्री  चिल  द्वारा  लिखी  गई
 चीज़ों

 में  से  कुछ  पढ़
 कर

 सुनाया था  ।  आजकल  के  पेचीदा  जमाने में  जिसके  इतने  अधिक  काम  करने  होते  साफ़  लिखापढ़ी

 से  ही  काम  चलाने  की  प्रथा  के  लिये  आग्रह  नहीं  किया  जा  सकता  |  वास्तव  में  सचिवालय  में  नोट
 लिखने

 का  जो
 ज़ोर

 है  उससे  हमको  a  इस  सभा  को  बहुत  शिकायत  है
 ।

 मैं  तो  उनसे  कहता  हूं  कि  नोट  लिखने

 का  काम  कम  फ़ाइलों  को  भेजते  रहने  की  बजाय  परस्पर  मिल  कर  चर्चा  करो  शौर
 fra

 करो  |

 ऐसा  करने  में  गलत  धारणा  बन  जाने  का  खतरा  है  किन्तु  यह  जोखिम  उठाना  ही  चाहिये
 |

 उदाहरण  ही  लीजिये  |  क्या  युद्धकाल  विराम  एक  कर्नल  या  जनरल  से  यह  उम्मीद  करेंगे  कि  वह

 अधिकारियों  को  लम्बे-लम्बे खत  लिख  कर  भेजे  ?  इसमें  जोखिम  उठानी  ही  पड़ता  है  ।  इस  जोखिम

 से  हार  हो  सकती  है  ऐसे  भ्रमित  लिखापढ़ी  से  तो  हार  बिल्कुल  निश्चित  समझिये  ।

 तो  इन  विषयों में  कोई  कठोर  नियम  नहीं  बनाये  जा  सकते  ।  बस  एक  मोटा सा  सिद्धान्त  होना

 चाहिये ।  हमारी  शासन  व्यवस्था  में  मंत्री  प्रत्येक  नीति  सम्बन्धी  मामले के  लिये  उत्तरदायी हैं  ।

 किसी  विशेष
 मामले

 को  यदि  उसे  किसी  बात  का  पता  भी  न  हो  वही  उत्तरदायी  होता है  ।
 और  जब

 वह  सिद्धान्त  जानता  हो  तब  तो  वह  उत्तरदायी  है  ही  wa  उत्तरदायित्व  के
 सम्बन्ध

 में

 नहीं  पड़ता  वह  तो  इस  बात  में  पड़ता  है
 कि

 किसी  ने  बुरे  भाव  से  कुछ  किया  है  थक  भाव  से  |

 वह
 बात

 सर्वथा  भिन्न है  पौर  उसका  निश्चय  तथ्यों  के  आधार पर  ही  हो  सकता है  |

 चौथा  सिद्धांत  है

 जीवन  बीमा  निगम  की  निधि  को  केवल  अंशधारियों  के  लाभ  के  लिये  ही  काम  में  लाना  चाहिये
 न

 कि
 अरन्य

 मामलों  के  लिये  ।  यदि  उसे  अन्य  कार्यों  के  लिये  काम  में  लाना  हो  तो  वह  कार्य

 देश
 के  व्यापक  हित  में  होना

 गा
 को  चाहिये  कि  वह  लोगों  के  सम्बन्ध  में

 अ्राइवासन



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  ८२५ २०  १९४५८

 बारे में  जांच  अयोग के प्रतिवेदन के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 में  प्रसन्नता से  यह  श्रीनिवासन  at  दे  सकता  हूं  ।  हम  इसे  लिखित  रूप में  भी  दे  सकते  हैं

 यह  निश्चित है  कि  निधि  सदा  अंशधारियों  के  हित  के  लिये  प्रयोग  की  जाती  है  |

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  यदि  उसका  प्रत्यक्ष  प्रयोग  किया  जायें  तो  उसमें  राष्ट्र  का  हित  होना

 चाहिये ।  किन्तु  इस  की  आवश्यकता ही  नहीं  ।  निधि तो  सदा  भ्रंश धारियों  के  हित  में  ही  प्रयोग

 की  जायेगी  ।  इतनी  बड़ी  पे श्राप  कुछ  भी  करें  उसका  राष्ट्र  के  हितों  पर  grat  योजना  पर

 देश  की  अ्रथे-व्यवस्था  इरादी  सभी  बातों पर  प्रभाव  पड़ेगा  ।  बਂ  कोई  गैर-सरकारी  इतना

 बड़ा  समवाय  बन  जाता है  तो  उस  पर  ये  सब  उत्तरदायित्व  ही  श्री  पड़ते  हैं  ।  गैर-सरकारी

 समवाय जिनके  विनियोजन  के  मामले  में  हाथ  पैर  बंधे  हुए  होते  प्रौढ़  जिन्हें  ५०  प्रतिशत

 सरकारी  सिक्योर  चीटियों  ग्राही  शौर  २५  प्रतिशत  सरकार  द्वारा  भ्रनुमोदित  सेवायों में  विनियोजन

 करना होता  है  शायद  १४५  प्रतिशत  सट्टों  शादी  में  विनियोजन कर  सकते  हैं  ।  वे  १५  प्रतिशत  पूंजी  का

 जो  चाहे  कर  सकते हैं  |

 तो  मैं  इसे  स्वीकार  कर  सकता  हूं  किन्तु  मैं  इस  बात  पर  हमेशा  ज़ोर  दूंगा  कि  श्राप  इस

 कार्य  संगठन  के  साथ  उसी  प्रकार  व्यवहार  नहीं कर  सकते  |

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  कहा  है  कि  इस  निगम  को  तीन  या  चार  भागों  में  विभाजित  कर  देना

 चाहिये  ।  इस  विषय  पर  विचार  करने
 की  आवश्यकता है  ।  यदि  ऐसा  हो  सकता  है  तो  मुझे  कोई

 arta  नहीं  ।

 पांचवी  बात  यह  है  कि  प्रणाली  की  सरकार  में  मंत्रियों  को  जल्दी से  जल्दी  संसद्‌ को
 ी

 सुचना  देना  चा  ्  a
 ।

 यह  बिल्कुल  ठीक है

 छटा  सिद्धांत है  कि  मंत्री
 को

 ret
 भ्रधीनस्थ  पदाधिकारियों के  कामों  के  लिये  उत्तरदायी

 होना  चाहिये  ।  उसे  यह  कहने का  अधिकार  नहीं  होना  चाहिये  कि  उसके  अधीन  पदाधिकारियों ने  उसकी

 नीति के  अनुसार  काम  नहीं  किया  अथवा  उसकी  इच्छा  या  आदेश  के  प्रतिकूल  काम  किया  है  ”।  यह  भी

 बहुत हृद  तक  ठीक है  ।  किन्तु  में  निश्चित रूप  से  नहीं  कह  सकता  कि  यह  बात  १००  प्रतिशत सत्य  है  ।

 इस  मामलें में  मंत्री  ने  उत्तरदायित्व  को  स्वीकार  किया है  ate  फलस्वरूप वह  मंत्री  नहीं  रहे  इस

 सुझाव  पर  हम  बाद में  विचार  कर  सकते हैं  ।

 श्री  जयपाल  fag  पद्चिम--रक्षित--भ्रनुसुचित  ख़ादिम  :  प्रस्तुत  किये  गये

 संशोधन  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  प्रार्थना  करता  हूं  कि  सभा
 के

 नेता  यह  बतायें
 कि

 मंत्री  के  उत्तरदायित्व के

 चूंकि  wa  वह  तो  रहे  इस  मामले  में  मंत्रिमंडल  कहां  तक  उत्तरदायी है  |

 पृश्नी  जवाहरलाल नेहरू
 :

 निश्चय  ही  मेरे  माननीय  मित्र  की  बात  का  उत्तर  सरल है  |  यह  बात

 प्रत्येक  मामले  की  परिस्थितियों  पर  निर्भर  करेगी  ।  यदि  परिस्थितियां  वैसी  हों  तो  सारा  मंत्रिमंडल

 भी  पदत्याग  कर  सकता है  ।

 मैं  सभा  को  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  नये  निगम ने  पहले  पहल  एक  संकल्प  पारित  किया

 x 1—a  उस  सारे को  पढ़  कर  नहीं  सुनाऊंगा--जिस के  MMT  धारा  ११क्  को  लागू  करने  का  उपबन्ध

 था  ।  मैँ  पहली  लाइन  पढ़  कर  सुनाता हूं

 निधियों में  से  २५  प्रतिशत  सरकारी  प्रतिभूतियों में  लगायेगा  शौर  इसके  प्रतिष्ठित

 भी  २५  प्रतिशत  धनराशि  सरकारी  प्रतिभूतियों  ser  भ्रनुमोदित  प्रतिभूतियों  में  लगायेगा

 | अर  दोष  राशि  धारा  २७क  की  उपधारा  (२)  के  भ्रन्तगत  उल्लिखित  विनियोजन ों  में

 से  किसी  में  अथवा  निर्धारित  सीमाओं  के  ote  केके  ००.  पपी

 a,  ee

 मूल  प्रंग्रेजी



 ८२६  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  २०  १९५८

 बारे  में  जांच  आयोग  के  प्रतिवेदन  के  सबंध  में  प्रस्ताव

 [  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  ]

 इसके  बाद  उस  प्रकार की  प्रतिनिधियों  की  लम्बी  सूची  दी  गई  है  ।  वस्तुतः  सरकार  ने  धारा

 २७क को  लागू  नहीं  किया  था  किन्तु  निगम ने  स्वयं  उसे  कुछ  रूपभेद  सहित  लागू  करने का  उपबंध

 किया था

 श्राप  पूछेंगे  और  आपका  यह  ठीक  ही  होगा  कि  इस  सौदे  में  ऐसा  सब  HA
 |

 यही  हमारी

 परेशानी  थी  ।  उनके  अपनें  नियम  इस  मामले  पर  लाग  नहीं  किये  गये  लेकिन  ये  नियम  उन्होंने  बनाये  थे
 ।

 सारी  चीज़  लागू  नहीं  हो  सकती  उदाहरण के  धारा  २७क  में  यह  उपबन्ध  है  कि  वे  किसी  समवाय

 के  भ्रंश  १५  प्रतिशत से  प्रतीक  नही ंले
 सकते

 ।  मैं
 निजी  तौर  पर  समझता  हूं  कि  इस  नियम  की

 आवश्यकता  नहीं  किन्तु  इसका  अभिप्राय यह  था  कि  निगम  किसी  समवाय  पर  नियंत्रण  करने  का

 प्रयत्न न  करे  I

 परन्तु  क्योंकि  कई  समवायों  को  मिला  दिया  गया  था  कौर  उन  बीमा  समवायों  के  अरन्य  समवाय

 में  भ्रंश  १४  प्रतिशत  की  सीमा  हीरइन-कराए  खत्म  हो  गई  ae  जीवन  बीमा  निगम  के  अन्य  सम

 वायों  में  war  २५  या  ३०  प्रतिशत तक  हो  गये  ।  आरम्भ  में  धारा  २७क को  लागू  नहीं  किया

 सका  |  इसके  मैं  यह  नहीं  समझ  सका  कि  झराखिर  जीवन  बीमा  निगम  के  लिये  यह  सीमा  क्यों

 हो  कि  नगर  समवाय  अच्छा  हो  तो  भी  वह  १४५  प्रतिशत  से  अधिक  भ्रंश  उसके  न  ले  ।  उदाहरण  के

 यदि हम  जेसप्स  के  त्र  उस  पर  नियन्त्रण  करने के  लिये  खरीदना  चाहें  तो  हम  कौर  प्रतीक  क्यों

 नहीं  खरीद  सकते
 ?

 सारी  नीति  लाग  नहीं  होती  कौर  इसलिये  यह  कहना कि  धारा  २७क  को  लागू

 करना  युक्तिसंगत  नहीं  है  ।  धारा  २७क  संशोधित  रूप  में  लागू  की  जा  सकती  है  ।  यह
 स्पष्ट

 उपबन्ध  करना  चाहिये  कि  यह  नीति  कसे  लाग  की  जाय  |

 हमारा यह  सुझाव  है  कौर  सदस्यों  ने  भी  सुझाव  दिया  है  उन  की  इच्छा  को  इस

 मामले  में  कार्यान्वित करना  चाहते  कि  विनियोजन  के  लिए  नीति  का  निर्माण  किया  जाय
 |

 यह

 नीति  कठोर  नहीं  हो  सकती  उसे  उदार  रखना  श्रावश्यक  है  ।  हम  नीति  बना  कर  सभा  के  सामने  रखना

 चाहते हैं  प्रौढ़  यदि  सभा  चाहे  तो  उस  पर  चर्चा भी  कर  सकती  है  ।  यह  आवश्यक  नहीं  कि  सभा  केवल

 सुरक्षा  सम्बन्धी  भाग  पर  चर्चा  करे
 ।

 वह  तो  प्रायः  निश्चित ही  है  किन्तु  इस  के  नीति  सम्बन्धी भाग  पर

 भी  चर्चा  हो  सकती  है  ।

 एक  बात  को  जो  यद्यपि  मेरे
 नक

 से  संगत  नहीं  मैं  स्पष्ट  कर  देना  चाहता हूं  ।  मेरे  तथा  मेरे  साथी

 गह-मंत्री द्वारा  बोलने  से  कुछ  ही  देर  पहले  श्री  थानू  पिल्ले  ने  भाषण  दिया  था  ।  मुझे  यह  जान  कर  अत्यन्त

 दख  कौर  खेद  हुआ  कि  उन्होंने  भ्रत्यधिक  शभ्रनुचित रूप  से  मेरे  नाम  का  इस  सिलसिले  में  उल्लेख  किया है  |

 मैं  नहीं  जानता कि  उन्होंने
 वक्तव्य

 को  ठीक  कैसे  किया है  किन्तु  मैं  यह  जरूर  कहुंगा  कि  मूल

 प्रारूप  कतई  ठीक  नहीं  था
 |

 इस  सम्बन्ध
 म

 में  यह  कह  देना  चाहता  हूं  कि  मैं  पहले ही  श्री  छागला  की  पेवाश्रो  का  wasted

 कर  चुका  होः  श्री
 छागला

 के  बारे
 में  प्रत्यक्ष  अथवा  श्रप्रत्यक्ष

 रूप  से  आलोचना  करना  बहुत  भ्रनुचित

 होगा  ।  मुझे  इससे  बड़ा  खेद  होगा  ।
 सभा  ने  महान्यायवादी की  जो  श्रालोचना की  है  मुझे  उस  का  भी  खेद

 कारणों  से  हमें  उन  लोगों  की  आलोचना  नहीं  करनी  चाहिये  जो  यहां  wo raateera A]  खास  तौर

 से  उन  लोगों
 की

 जो  दक्षतापूर्वक गतंव्य  पालन  का  प्रयत्न करते  हैं  ।

 एक  विषय  में  प्राचार्य  कृपा लानी  ने  मेरे  साथ  न्याय  ही  किया  है  ।  इस  समय  वह  यहां  नहीं  हैं  ।

 उन्होंने  कहा
 कि

 ford  बैंक  के  विंमान  गवर्नर  पहले  मेरे  मुख्य  प्राइवेट  सेक्रेटरी थे  मैं  उनका  पक्ष कर

 रहा  हूं
 ।

 इस  समय  सरकार  में  कई  लोग  हैं  जिन  का  मुझ  से  सम्बन्ध रहा  बहुत  से  वरिष्ठ  पदाधिकारियों



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  ae aN) २०  Qeyus

 बारे में  जांच  wa के  प्रतिवेदन  के  संबंध  में  प्रस्ताव

 का  मुझ  से  सम्बन्ध  रहा  है
 ।

 मुझे  श्रब  सरकार
 में  Lod  वर्ष  काम  करते  हुए  हो  गये  साथ

 काम  करनें  वालों  के  बारे में  मेरी  भ्र पनी  राय  होती  है
 ।

 किन्तु  यह  कहना  कि  ways  व्यक्ति
 ७  वर्ष

 ~  ६ ७
 पूर्व  मेरा  प्राइवेट  सेक्रेटरी  इसलिए  मैं  उसका  पक्ष  ले  रहा  हूं  ।  मेरे  प्रति  अन्याय है  ।

 मैंने  fora  बैंक  के  गवर्नर  का  नाम  इसलिये  भी  लिया  था  क्योंकि  हम  श्री  छागला  के  प्रतिवेदन  पर

 चर्चा कर  रहे  हैं  ।  प्रतिवेदन  में  केवल  एक  स्थान  पर  उनका  उल्लेख  किया  गया  है  कहीं  नहीं  किया  गया
 सी  र  ~

 उस  स्थान  पर  भी  उनके  कहीं  उपस्थित  होने  के  बारे  में  कुछ  निर्देश  किया  गया  है  ।  इस  मामलें में

 उन  का  हाथ  होने  की  कहीं  कोई  बात  नहीं  कही  गई  है  ।  जब  श्री  प्रय्यगार  ने  यह  सोच  कर  कि  जांच  में

 उनके  भ्राचरण  की  बात  होगी  वकील  करने का  विचार किया  था  तो  श्री  छागला  ने  उनको  बताया  कि

 उनका  इससे कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  र  वह  इस  मामले  पर  विचार  नहीं  करेंगे  ।  यह  बड़े  दुर्भाग्य

 की  बात  है  कि  उनका  नाम  बिना  कारण  ही  इससे  जोड़  दिया  गया  ।  मैं  इसे  समझा  नहीं  कि  क्यों  ऐसा

 किया  गया  ।  मैंने  बताया  है  कि  जो  पदाधिकारी  इससे  सम्बन्धित  हैं  वह  मेरे  द्वारा  प्रस्तुत  संकल्प  के  दूसरे

 भाग  में  ग्रा  गए  उनके  चरित्र  की  जांच  उचित  रूप  में  की  जायेगी  ।  इस  सभा  में  संसद्‌  में  उनके  बारे  में

 कुछ  भी  कहना  उचित  नहीं  होगा  क्योंकि  वह  यहां  पर  कही  गई  बातों  का  उत्तर  नहीं  दे  सकते हैं  ।

 मेरे  मित्र  श्री  मसानी ने  हमारे  बहुत  से  निगमों  के  बारे  में  बताया
 कि

 उनकी  स्वायत्तता  केवल

 दिखावा  ही  है  ।  मैं  नहीं  कह  सकता  कि  यह  बात  कहां  तक  ठीक  है  ।  यह  सच  हो  सकती है

 क्योंकि  उनको  पुरी  स्वतन्त्रता  नहीं  है  ।  में  तो  चाहता  हूं  कि  उनको  यथासंभव  स्वतन्त्रता  हो  ।  ये  सभा

 को  पता  ही  है  कि  हम  प्रतिदिन  नये-नये  निगम  बनाते  जा  रहे  हैं  शर  यह  ठीक  ही  है  कि  सरकार में  या

 व्यापारी  समाज  अथवा  हमारी  सेवाओं  में  ऐसे  अनुभवी  व्यक्ति  नहीं  हैं  जो  इस  प्रकार  का  काम  कर

 सकें  ।  योग्य  व्यक्ति  हर  स्थान  पर  योग्यता  से  काम  कर  सकते  यदि  उनको  उस  प्रकार  का  प्रशिक्षण

 दिला  दिया  जाये
 ।

 हम  सभी  प्रकार  के  बड़े-बड़े  प्रौद्योगिक  संगठन  बनाते  जा  रहे  हैं  ।  हम  कभी-कभी  यह

 सोचते  &  कि  प्रारम्भिक sate  में  हमें  निगम  की  सहायता  करनी  चाहिये  कौर  इसीलिये हमारे  जिन

 कामों को  हस्तक्षेप  कहा  जा  सकता  है  उनको  एक  प्रारम्भिक  संगठन  के  सहायता  देनें  के  रूप  में  भी  समझना

 चाहिये  ।

 जीवन  बीमा  निगम  को  लीजिये  ।  इसकी  स्थापना  को  लगभग  डेढ़  बर्ष  हो  गया  है  ।  यह  थोड़ा

 ही  समय  है
 ।  बड़ी-बड़ी उलझनें  कौर  समस्यायें  सामने

 ।
 क्या  हमें  उन्हें  यों  ही  छोड़  देना  चाहिये था  ।

 हमारा  विचार  था  कि  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिय े।

 में  इससे  सहमत  हूं  कि  यह  नीति  गलत  है  कि  एक  ही  व्यक्ति  सचिव  भी  हो  तथा  निगम  का

 सभापति  भी  ।  मैं  समझता  हुं  कि  इससे  मेरे  मंत्रिमंडल  के  सभी  सदस्य  सहमत  हैं  हमने  प्रयत्न  किया  है

 कि  ऐसा
 न

 हो  परन्तु  फिर  भी
 परिस्थितियों

 के  कारण  हमें  मजबूर  होना  पड़ा  २३ अथवा
 ४

 अथवा  ६

 महीनों  के  लिये  ऐसी  व्यवस्था  करनी  पड़ी
 ।

 मैं  स्वीकार  करता  हूं  कि  यह  ठीक  नहीं  था  परन्तु

 हमारे  सामने  एक  योग्य  व्यक्ति  के  मिलने  की  कठिनाई  थी  जो  कि  काम  संभाल  सके  हमें  वहां  एक

 होशियार  आदमी  रखना  पड़ा
 ।

 मैं  सहमत  हूं  कि  भविष्य  में  हमें  ऐसा  नहीं  करना  चाहिये  ।

 में  समझता  हूं
 कि

 श्री  जयपाल  सिंह  तथा  श्री  मसानी  द्वारा  प्रस्तुत
 संशोधन

 के
 बारे

 में  श्रमिक  कुछ

 कहने  की  अनावश्यकता नहीं  रह  जाती  क्योंकि  इसमें  निहित  सिद्धांतों  के
 बारे

 में  मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  ।

 मुझे  इसका  areas  हुआ
 कि  उन्होंने उसको  नहीं  माना  जो  कुछ  मैंने  यहां  बताया  है  ।  हम  इन  सिद्धांतों को

 स्वीकार  करते  हैं  ।  हम  इनकी  जांच  करेंगे  ।  हम  विचार  करके  सिद्धांतों को  सभा  के  सामने  रखेंगे

 हम  इस  बारे में  ऐसी  कोई  बात  करना  नहीं  चाहते  जिसकी  जानकारी  सभा  को  न  हो  जाये  ।



 GxXS  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  २०  १६४५८

 बारे में  जांच  आयोग के  प्रतिवेदन  के  संबंघ  में  प्रस्ताव

 जवाहरलाल

 प्रो  ०  रंगा  ने  प्रौद्योगिक  तथा  श्रमिक  सेवा  की  कौर  निर्देश  किया  ।  में  कल  इसके  बारे  में  बता  चुका

 हूं  ।  योजना  झ्रायोग  ने  प्रबन्धकों  की  एक  पदाली  के  प्रशिक्षण के  बारे  में  सोच  विचार  किया  है
 ।

 परन्तु

 इसके  अ्रतिरिक्त हमने यह भी हमने  यह  भी  निर्णय  किया  है  कि  दो  अलग  सेवायें  बनाई  जायें  ।  एक  भ्रर्थशास्त्रियों  की

 है  तथा  दूसरी  सांख्यकों की  ।  इस  मामले  में  कई  माह  का  विलम्ब  हो  गया  क्योंकि  हमारे  सामने  यह  सवाल

 था  कि  हमें  सांख्यकी  तथा  श्रर्थेशास्त्र  सेवा  की  एक  संयुक्त  सेवा  बनानी  चाहिये  अथवा  दो
 अलग-झ्र

 सेवायें  रखनी  चाहिये  |  अन्त  हमने  यही  निर्णय  किया  कि  दो  aera  सेवायें  होनी  चाहिये  ।

 अ्रन्यथ  सांख्यकी  की  उपेक्षा  हो  जायेगी अब  अन्तिम  निर्णय  कर  लिया  गयां  है  ।

 इस  सभा  की  हमारे  ऊपर  लगभग  सदा  ही  9.0  रही  है  ।  हम  सब  इसके  लिए  उसके  बड़े  कृतज्ञ

 परन्तु  मेरा  विश्वास  है  कि  सभा  यह  भी  जानती  है  कि  मंत्रियों  पर  कार्यभार  कितना  अधिक  है
 ।

 मैं

 एक  छोटा  सा  मामला श्राप  लोगों  के  सम्मुख  प्रस्तुत  करता  हूं  ।  जब  यह  जांच  हो  रही थी  तो  मैँने

 पत्रो ंमें  एक  समाचार  पढ़ा  ।  उसमें  मेरे  बारे  में  कुछ  उल्लेख  था  कौर  एक  नोट  का  जिक्र  था  जो
 मैँने

 लिखा  कौर  जिसको  पेश  किया  गया  था
 |
 मुझे  उसकी  कोई  याद  ही  नहीं  थी

 कि
 मैने  श्री  मूंदड़ा  के  बारे  में

 कभी  कुछ  लिखा  था  ।  मूंदड़ा  का  नाम  कभी  भी  मेरे  दिमाग  में-नहीं  श्राया  कुछ  उड़ता-उड़ता  मैंने

 उसके  बारे  में  सुना  जरूर  था  ।  मैंने  सोचा  कि  यह  क्या  मामला  है  ।  मैंने  पदाधिकारियों  की  फाइलों को

 छानबीन करवाई  ait  तब  मुझे  याद  ore  कि  मैंने  ही  लिखा  था  ।  परन्तु  यदि  wars मुझसे  पूछा

 जाता कि  मैंने  श्री  मूंदड़ा  के  बारे  में  कुछ  लिखा  है  तो  मैंने  नकारात्मक  उत्तर  ही  दिया  होता  क्योंकि
 मैं

 उसके  बारे  में  एकदम भूल  चुका  था  |  बहुत  से  कागजों के  साथ  वह  पाया  था  कौर  जैसे  मैं  उनको  पढ़ता

 हूं  मैंने  उसको  भी  पढ़ा  श्र  भूल  गया  |

 संभवतया  लोग  यह  नहीं  सोचते  कि  किस  तरह  कोई  बात  होती  है  ।  यदि  मुझ  से  पुछा  जाता  AIT

 मैं  कह  देता कि  मुझे  याद  नहीं  है  तो  मैं  झूठा  ठहराया  जाता  ।  मैं  समझता हूं  कि  लोग  बातों  को  भूल

 ही  नहीं  जाते  हैं  रितु  कभी-कभी  प्रयत्न  करते  हैं  कि  वह  उनको  भूल  जायें  जिससे  छोटी-छोटी  बातें
 उनके

 मस्तिष्क में  न  घूमती  रहें  ।

 प्रो०  मुकर्जी  ने  रिज  बैंक  के
 गवर्नर

 द्वारा  सान-फ़ांसिसको  में  दिये  गये  भाषण  की  शिकायत  की
 ।

 बह  भाषण  मैंने  भी  बहुत  पेहले  पढ़ा  था
 |

 मुझे  केवल  इतना  ही  याद  है  कि  मुझे  वह  बहुत  अच्छा  लगा  था

 उन्होंने  यह  शिकायत  की  थी  कि  ने  बहुत  से  afar  पूंजीवादियों  के  समक्ष  बोलते हुए  भारत  के

 गैर-सरकारी  क्षेत्र के  महत्व  की  बात  कही  थी  ।  में  समझता  हूं  कि  परिमाण  के  झ्राधार  पर  उसका

 भी  बहुत  बड़ा  भाग है
 क्योंकि  सारी

 कुटीर  उद्योग  ate  सब  उसी  में  इस  मामलें  पर

 मेरे  साथी  गृह-कार्य मंत्री  विस्तारपूर्वक बता  चुके  हैं  ।  हमें  अपनी  स्थिति  की  जानकारी  होनी  चाहिये

 हमने  झ्र पने  विकास  के  लिये  कौर  पंचवर्षीय  योजनाओं  के  लिये  एक  निश्चित  नीति  निर्धारित  की  है  ।

 उसी  नीति  HATA  पर  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी  क्षेत्र  हमने  बनाये  हैं  प्रौढ़  धीरे-धीरे सरकारी

 क्षेत्र  को  बढ़ाते  जा  रहे  हैं  ।

 हो  सकता  है  कि  हमसे  कहीं-कहीं  गलतियां  हों  ।  सरकारी  क्षेत्र  तथा  गैर-सरकारी क्षेत्र  को  एक  साथ

 बनाये  रखने  से  हमारा यह  भ्र भि प्राय  नहीं  है  कि  हम  सादा  गैर-सरकारी  क्षेत्र को  तंग  करते  रहें  ।

 इससे तो  भ्रच्छा  यह  हो
 कि

 उसे  एकदम  समाप्त  कर  दें
 ।  परन्तु  यदि  उसका  अस्तित्व  रखना  है  तो  हमें

 निर्धारित  नियन्त्रणों  में  उसकी  सहायता  करनी  है  तथा  उसको  प्रोत्साहन  देना  है  ।  इसलिये  रिजर्व  बैंक  के
 गवर्नर

 अ्रथवा  कोई  यदि  यह  कहें  कि  हम  योजनानुसार  नियन्त्रण  रखकर  गैर-सरकारी  क्षेत्र  को

 प्रोत्साहन  देना  चाहते  हैं
 तो

 कोई  गलत  बात  नहीं  है
 ।

 हम  चाहते  हैं
 कि

 अन्य  देशों  से

 रूस  शादी  से  हमारा  व्यापार  तथा  वाणिज्य  बढ़े  ।  हम  रूस  से  अपना  व्यापार  बढ़ाना  चाहते हैं  परन्तु



 भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के २०  LYS  SRE

 बारे में  जांच  भ्रायोग के  प्रतिवेदन  के  संबंध में  प्रस्ताव

 ag  भिन्न  प्रकार  का  हो  सकता  है
 ।

 चूंकि  परिस्थिति भिन्न  है  इसलिये  हो  सकता  है  कि  यह  व्यापार  वस्तु

 विनिमय के  भ्राता  पर  हो  ।  हम  ऐसा  प्रत्येक  देश  के  साथ  कर  रहे  हैं  ।

 मेरा  निवेदन  है  कि  जो  संकल्प  मैंने  प्रस्तुत  किया  है  उस  में  सभा  में  कही  गई  सभी  बातें

 जाती  हैं  ।  इसलिय ेआशा  करता  हूं  उसको  स्वीकार  कर  लिया  जायेगा  ।

 प्राचार्य  कृपा लानी :  प्रधान  मंत्री  ने  जब  मेरे  द्वारा  कही  गई  बातों  का  निदा

 उस  समय  में  यहां  उपस्थित  नहीं  था  ।  मैं  प्रधान  मंत्री  को  ् अ्राइवासन दता देना  चाहता  हूं  कि  भ्रन्तर्बाधा होने

 पर  ही  ऐसा  कुछ  कह  दिया  गया  था  ।  मुझे  उसका खेद  है  ।

 श्री  जवाहरलाल नेहरू
 :

 मैं  माननीय  सदस्य  का  आभारी  हूं  ।  घटना वश  कुछ  बातें  हो  ही  जाती  हैं  ।

 श्रिया  महोदय  :  स्थानापन्न  प्रस्तावों  और  संशोधनों  पर  मतदान  होगा  ।  स्थानापन्न

 प्रस्ताव  संख्या  १६  के  संशोधनों  को  सब  से  पहले  रखा  जायेंगी  फिर  प्रस्ताव को  ।

 पति  जयपाल  सिंह  प्रधान  मंत्री  द्वारा  बताये  गये  तथ्यों  के  कारण  मैं  भ्र पने  संशोधन संख्या  २०  को

 सभा  की  अनुमति  से  वापस  लेना  चाहता  हूं  ।

 संशोधन  सभा  की  अनुमति  से  वापस  लिया  गया

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  २४  मतदान  के  लिये  रखा  गया

 सभा  में  मत  विभाजन  FAT  |  पक्ष  में  ६०,  विपक्ष में  २०३

 प्रस्ताव  अस्वीकृत  FAT

 अघ्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  १८  मतदान  के  लिये  रखा  गया  तथा  प्रस्वीकृत  हुमा

 wo  सभी  संशोधन  सभा  की  श्रीमती  से  वापस  लिए  गये

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 अब  मैं  स्थानापन्न  प्रस्ताव  संख्या  १६  मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।  प्रदान

 यह  है  :

 मूल  प्रस्ताव  के  स्थान  पर  निम्नलिखित  रखा

 ह  सभा  भारत  के  जीवन  बीमा  निगम  के  मामलों  के  बारे  में  जांच  भ्रायोग  के  प्रतिवेदन  पर

 विचार  करने  के  ्  सरकार  की  से  दिये  गये  वक्तव्य  का  भ्रनुमोदन  करती  है  कि  :

 (१)  सरकार  आयोग  की  इस  उपपत्ति  को  स्वीकार  करती  है  कि  ६  समवायों  के  अंशों

 के
 खरीदने

 का  जो  सौदा  किया  गया  वह  व्यापारिक  सिद्धांतों के  भ्रनुसार  नहीं

 था  शर  न्य  कई  पर  अनुपयुक्त  भी

 की  उप पत्तियों  के  आ्राधार  पर  इस  सौदे  के  लिये  उत्तरदायी  पदाधिकारियों

 के  बार ेमें  सरकार  का  उपयुक्त  कार्यवाही  करने  का  विचार  तौर

 (३)  सरकार  तथा  निगम  द्वारा  जाने  के  लिये  ara  ने  जिन  सिद्धांतों  की

 सिफारिश  की  है  सरकार  उनका  परीक्षण  सावधानी  पुर्वक  कराना  चाहती  है  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :
 अन्य

 सभी  स्थानापन्न
 प्रस्ताव  अवरुद्ध  हैं  ।

 क्  में  |
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 2 ८६  भ्रनुदानों
 की  मांगें---

 महोदय
 :

 सभा  में  अरब  नूपुर  अनुदानों  की  मांगों  पर  श्रागे  चर्चा  होगी
 ।

 निर्धारित
 ४

 घंटों  में  से  ३०  मिनट  लिये  जा  चुके  हैं  शौर  ३  घंटे  ३०  मिनट शोष  हैं  ।  gc  १९५८ को  प्रस्तुत

 किये  गये  कटौती  प्रस्ताव  परिचालित  किये  जा  चुके  राज  मुझे  कौर  भी  कुछ  कटौती  प्रस्ताव  मिले

 इन्हें भी  प्रस्तुत  समझा  जायेगा

 निम्नलिखित कटौती  प्रस्ताव  प्रस्तुत  किए  गए  :-

 मांग  कटौती  कटौती  प्रस्तावक  कटौती  का  आघार

 संख्या  प्रस्ताव  कौ  का  नाम
 संख्या

 खादी  उद्योगों  के  विकास  तथा  श्रम्बर  मांग की  राशि १३

 चर्खा  कार्यक्रम के  विस्तार  पर  अधिक  घटा  कर

 व्यय  ।  रुपया  कर

 दी  जाये |

 १€  श्री  WTA  पीकिंग  प्रदर्शनी  उसमें  प्रदर्शित

 वस्तुओं  की  खरीददारी पर  अनुमान  से

 अ्रधघिक  व्यय  |  १००  रुपय

 र्  श्री  सरासर  विदेशों  से  ७  वालें  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों

 पर  भ्रमित व्यय  १००  रुपय

 दि  २६  श्री  पी०  एल०  Yoo  HMA  खाद्यान्नों  का

 |  १००  रुपय

 फार्मों  की  व्यवस्था  करने  में  प्रसाद  |  १००  रुपय देश  रे  श्री  अग्रसर

 ११७  Yo  श्री  ग्रा सर  रक्षित  भांडार  बनाये  रखने  के  लिये  पर्याप्त

 खाद्यान्नों  का  न  खरीदा  जाना  ।  १००  रुपय

 १  १७  wR  श्री  करके  देव  उड़ीसा  में  असंतोषजनक  समादार  नीति  १००  रुपय

 R44  ्  विस्थापित  व्यक्तियों  की  समस्यायें  हल

 करने  में  |  १००  रुपय

 १२५  रद  श्री  प्र०  Fo  देव  दण्डाकारण्य  योजना  का  कार्य संचालन प्रौढ़

 उस  क्षेत्र  में  विस्थापित  पति  afer

 जातियों  के  पुनर्वास  की  आवश्यकता  १००  रुपय

 १२६  ड  श्री  श्रीधर  भिलाई  तथा  दुर्गापुर  के  इस्पात

 १००  रुपय कारखानों की  लागत  में  वृद्धि  ।

 R&  Ss
 श्री  प्र०  कण  देव  ५  के  इस्पात  कारखाने  के  निर्माण  में

 धीमी  गति ।  १००  रुपय

 WE न  श्री  प्र ०  fo  देव  करूर कला  इस्पात  कारखाने  तथा  नये

 उपनगरों  के  कारण  विस्थापित

 व्यक्तियों  का  पुनर्वास ।  १००  रुपये

 १२७  श्र  श्री  ATTS  बम्बई  राज्य  में  तार  तथा  टेलीफोन के  कार्य

 को  बनायें  रखने  में  प्रस  फलता  |  १००  रुपये

 १३०  भ्र  श्री  आसर  १००  रुपये राष्ट्रीय
 राज पथों के  निर्माण

 में  धीमी  गति

 mat  में  ।
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 att  नादिर  भरुचा  खानदेश  )  :
 यह  बड़ी  ही  अजीब  बात  है  कि  जबकि  हम  चारों

 कौर

 मितव्ययता  करने  पर  लगे  हुए  हैं  उस  समय  विदेशों  से  भराने  वाले  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  पर  २३  लाख  रुपया

 व्यय  किया  एक  बात  यह  भी  है  कि  जिन  संसद्‌  सदस्यों  से  धनराशियों  को  स्वीकार  करने

 की  आ्राद्ा  की  जाती  है  उन्हीं  के  साथ  विदेशी  प्रतिष्ठित  व्यक्तियों  के  स्वागत  के  समय  उचित  व्यवहार

 नहीं  किया  जाता  है  ate  न  ही  उनके  लिये  ठीक-सा  इन्तजाम  होता  है  जैसा  कि  शाह  अफगानिस्तान के

 स्वागत  के  समय  हुआ  ।  मैं  करता  हूं  इस
 प्रो

 ध्यान  दिया  जायेगा
 ।

 [  उपाध्यक्ष  महोदय  पीठासीन  हुए  ]

 दूसरी  बात  मैं  माननीय  प्रतिरक्षा  मंत्री  से  यह  जानना  चाहूंगा  कि  उन्होंने जो  उपकरण  शौर

 यंत्र सामग्री  खरीदने के  लिये  9.0  करोड़  तथा  १:२३  करोड़ रुपये  मांगे  क्या  कृपा  करके  वह  उन

 यंत्र सामग्रियों के  नाम  बतायेंगे  |

 खाद्य  मंत्रालय  के  धीन  ३  करोड़  रुपये  की  मांग  लीजिये  ।  इसमें  बताया  गया  है  कि

 खाद्यान्नों की  खरीददारी  के  कारण  हुई  हानि  के  कारण  इसकी  मांग  की  गई  है  ।  मैं  इसको  समझा  नहीं

 इसीलिये  जानना  चाहता  हूं  कि  उनका  विचार  क्या  है
 ।

 कृपया  वह  इस  स्थिति  को  स्पष्ट  करें  ।

 भारतीय  खनिज  विभाग  को  ले  लीजिये  ।  इसके  लिये  २८  लाख  रुपये  की  मांग  की  गई  है  ।  मेरा

 विचार है  कि  इस  महत्वपूर्ण  काम के  लिये  यह  धनराशि  बहुत  कम  है  क्योंकि  तेल  के  कुएं  खोदने  aria

 के  उनके  कथनानुसार  जब  १  करोड़  रुपया  एक  कुंए  के  लिये  चाहिये  तो  द्वितीय  योजना  काल  में

 केवल दो  करोड़  रुपयों से  बया  होगा  |

 भारतीय  डाक  तथा  तार  विभाग  के  लिये  १  करोड़  २०  लाख  रुपये  की  मांग
 की  गई  है  परन्तु  इतने

 समय के  १५  नये  पैसे  तथा
 ८

 नये  पैसे  के  टिकट  अथवा  लिफाफे  are  भी  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।

 पूछने
 पर  कि

 यह  प्राप्य  कयों  नहीं  हैं  कहा  जाता  है  कि  मितव्ययता  की  गई  है  ।  मैँ  समझता  हुं  कि  यह  प्रौढ़

 कुछ  नहीं  दु व्यवस्था
 प्रौढ़

 कुप्रशासन  है  |

 अरब  में  खाद्यान्नों  के  समादार  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हूं  ।  इसके  लिये  १६  लाख  रुपये

 रखे  गये  थे  जिसमें  से  खाद्यान्न  आदिम  जाति  क्षेत्र  में  बेचने  के  फलस्वरूप  हमको  १४  लाख  रुपये  मिल  गये

 maid  एक  तिमाही  में  २  लाख  रुपय
 सनौर

 दूसरे  वर्ष  में  ६  लाख  रुपये  की  सहायता  सरकार  ने  दी  जबकि

 नागा'पवेतीय  क्षेत्र  में  पुलिस  के  खर्चे  के  लिए  ५६  लाख
 रुपये

 की  व्यवस्था  की  गई  ।  सरकार को  इस

 पर  ध्यान  देना  चाहिये  ।

 कुछ  दिन  पहले  तक  मैं  समझता  था
 कि

 हमारे  पास
 १०

 लाख  टन  खाद्यान्न  रिजर्व  में  है  परन्तु  अरब

 मुझे  पता  लगा
 कि

 लगभग  ८४५०,०००  टन  ही  है
 ।

 इसलिये  मेरे  विचार  से  सरकार  को  इस  कौर  उचित

 ध्यान  देना  चाहिये  |

 इस्पात  के  तीन  कारखानों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  हमें  बताया  गया  है  कि  तीनों  कारखानों  की

 लागत  में  जितनी  विदेशी
 लगेंगी

 उसके  ass  इस  प्रकार  रूरकेला  १२२  करोड़  भिलाई

 ve  करोड़  रुपये दुर्गापुर  Co  करोड़  रुपये  |  इंसका  यह  WI  कि
 मूल  प्राक्कलनों में  से  पुनरीक्षित

 प्राक्कलन
 बहुत  अधिक  बढ़  गये  हैं

 ।  और
 इतने  बढ़  गये  हैं  कि  मूल

 प्राक्कलनों
 का  श्री  कोई  अरथ  नहीं  रह

 जाता  ।
 मैं

 तो
 यह  देखता हूं  कि

 सरकार  छोटी-छोटी  चीजों
 में

 तो  मितव्ययिता
 कर  रही है  जबकि  करोड़ों

 रुपयों  का  भ्रपव्यय
 हो

 रहा  है
 ।

 मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  इनका  अन्तिम  पुनरीक्षण  कब  किया  जायेगा
 ।

 शाण

 he  ait

 मे  ।
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 ग  क  का  २१  करोड़  रुपये  की  मांगें  रखी  गई  हैं  इनक  सम्बन्ध
 में

 मैंने  जो
 बातें

 उठाई  उनके  लिये  पुरी  जानकारी  दी  जायेगी  |

 श्री  नगर  (  मैनपुरी )  उपाध्यक्ष  मैं  डिमांड  नम्बर  २,  जिसके  भ्रत्तगंत  खादी  कौर

 हथकरघे  के  विकास  के  सम्बन्ध  में  १,  १६,  ०६,०००  रुपये  की  रकम  रखी  गई  के  विषय में  अपनें  विचार

 प्रकट  करने  के  लिये  खड़ा  हूं
 ।

 यह  प्रकरण  हमारे  देश  के  लिये  बहुत  ही  जरूरी
 लेकिन

 इस  पर

 जितना  ध्यान  दिया  जाना  उतना  नहीं  दिया  जाता  मैं  तो  यह  समझता हूं  कि  जो  रकम
 इसक

 लिये  रखी गई  वह  बहुत  ही  थोड़ी  है  कौर  इसके  सम्बन्ध में  हमारे  बजट  का  बहुत-सा रुपया  स्वीकार

 होना  चाहिये था  ।  लेकिन  जो  कुछ  थोड़ा-सा रुपया  इसमें  प्रोपोज्ड  वह  मे  भी  समझता हू
 अच्छी

 तरह  से  प्रयोग में  नहीं  लाया  जाता  है  ।

 जहां  तक  इसके  भ्रारगनाइजेंददन का  सम्बन्ध  उत्तर  प्रदेश  के  करीब-करीब हरेक  जिले  में

 रेक्टर  श्राफ  डिस्ट्रिकट  इन्डस्ट्रीज  रखे  गये  हैं  ।  उनके  सम्बन्ध  में  मुझे यह  कहना  है
 कि

 ये  लोग  स्वय

 टेक्नीशियन  नहीं  होते  हैं  ।  उत्तर  प्रदेश  में  जितने  भी  व्यक्ति  डायरेक्टर  श्रॉफ  डिस्ड्क्टि  इंडस्ट्रीज  एपवायट

 हुए  वे  सब  के  सब  लेने  उनमें  से  कोई  भी  टेक्नीशियन  नहीं  है  ale  इसलिये  बजाय  काट

 इंडस्टीज  के  काज़  को  स्पोर्ट  करने  के  वे  उन  को  डिसकरेज  करते  हैं  ।  इटावा  जिले  में  मिस्टर  as

 रेक्टर  arm  डिस्ट्रिकट  इंडस्ट्रीज  हैं  कौर  जिला  मैनपुरी  में  इसी  शोहदे
 पर

 एक  श्री
 काम

 करते  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  बड़ी  जबरदस्त  चीज  यह  है  कि  कानपुर  प्रौढ़  दूसरी  जगहों  पर  भी
 मैं

 ने  कपूर  प्रौढ़  महरोत्रा  लोग  ही  इन  पदों  पर  देखे  एक  विशेष  बात
 की

 वजह
 से  मझे  इस  बारे में  ज्यादा  खोजबीन करनी  तो  मालम  पड़ा  कि  करीब-करीब  एक  ही  जात  से  सम्बन्ध

 रखने  वाले  लोग  ही  इन  पदों  पर  लगे  हुए  इटावा  में  एक  प्लास्टिक  ट्रेनिंग  सेन्टर  चल  रहा  है
 |

 उसक

 सम्बन्ध में  वहां  पर  मशीनों  की  सप्लाई  हुई  प्रौढ़  वे  मशीनें  डिटेक्टिव थीं  ।  कानपुर  जो  कि  उत्तर  प्रदेश

 के  काटेज  इंडस्ट्रीज  का  सैन्टर  सप्लाई  विभाग  में  जो  उच्चाधिकरी  वे  लोग  ही  इस
 क

 लियें  जिम्मेदार  हैं  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  गह-उद्योग  विभाग  के  जो  उच्चाधिकारी

 से  सम्बन्धित  उन  के  रिश्तेदार  are  जात-बिरादरी  के  लोग  ही  ज्यादातर  इन  महकमों  में

 मेंट्स  पाते  उच्चाधिकारियों के  आदमी  होने के  नाते  ये  लोग  बजाय  गह-उद्योग  विभाग  को  प्रोत्साहित

 करते  उसको  निरुत्साहित करते  इस  तरफ  हमारी  सरकार का  विशेष  ध्यान  जाना  चाहिय े|

 हथकरघे  कौर  खादी  के  विकास  के  ars  में  पार्टी  के  आधार  पर  पक्षपात
 भी

 बहुत  ज्यादा
 चल

 हा  है
 ।

 मैंने  अपनी  पार्टी  कौर  पब्लिक  के  बहुत  से  लोगों  की  तरफ  से  यह  चाहा  कि  इटावा  कौर  मैनपुरी

 जिला  में  अम्बर  चख  क  अलग-प्लग  सन्टर  लेकिन  झ्राफिसर  साहबान  पर  कांग्रेस  पार्टी  की  तरफ  से

 कुछ  ऐसा  दबाव  डाला  जाता  है  कि  इस  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  है  ।  हमारी  सरकार  को  इस

 तरफ भी  ध्यान  देना  ताकि  एक  विशेष  पार्टी  ्र  उस  पार्टी  से  सम्बन्धित  उन  के  नजदीक

 लोग  ही  गह-उद्योग  विभाग  से  फायदा  न  उठायें  ।

 इस  सम्बन्ध में  मुझे  एक  बात  कौर  कहनी  है  वह  यह  है  कि  खादी  कौर  चर्खे  का  पुराना  सम्बन्ध

 कुछ  विशेष
 प्रकार

 के
 लोगों

 ate  जातियों से  रहा  है  ।  केवल  खादी  प्रौढ़  चर्खे  की  बात  नहीं  है  ग्रोवर  भी

 जितन  गुह-उद्योग  बहुत  दिनों  से  उनका  सम्बन्ध  कुछ  जातियों  से  कुछ  लोगों  से  चला  ar  रहा  है

 लेकिन  देखा  यह  जाता  है
 कि

 जब  से  यह  गृह-उद्योग  विभाग  कायम  gar  तब  से  ही  उन  लोगों  को

 मदद  नहीं
 दी

 जा  रही  जो  कि
 पहले  से  इस  काम  को  करतें  करा  रहे  हैं  ae  उनको  ऐसे  काम  में  शिरकत

 करने
 के

 लिये  प्रोत्साहित नहीं  किया  जाता  है  ।  इसके  बजाय  होता  यह  है  कि  जो  लोग  किसी  पार्टी
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 विशेष  से  सम्बन्धित  या  जो  चलते-पुरजे  लोग  या  जिनका  सम्बन्ध  किसी न  किसी  तरह  से

 कारी  भ्राफिसरान  से  या  कांग्रेस  पार्टी  से  उन्हीं  लोगों  से  सम्बन्धित  लोग  ही  इससे  लाभान्वित  होते  हैं  ।

 मैं  यह  राय  देना  चाहता  हूं  कि  सरकार  को  इस  तरफ  ध्यान  देने  की  जरूरत  है
 कि

 वह  ॒गृह-उद्योगों  को

 प्रोत्साहन लेकिन  इसके  साथ  साथ  जो  लोग  बहुत  पुराने  जमाने  से  इन  पेशों  में  लगे  चले  आरा  रहे

 उन्हीं  लोगों  को  कयों  न  इसमें  शामिल  कर  के  प्रोत्साहित किया  जाय  ।  वे  देश  की  उन्नति  में  कौर

 गुह-उद्योगों  के  प्रोत्साहन में  ज्यादा  सहायक  शहरों  हितकर  सिद्ध  हो  सकते  हैं
 |

 जैसा  कि  पहले  मैंने  कहा  जो  रकम  खादी  इंडस्ट्रीज और  हैंडलूम  के  लिये  रखी  गई  वह

 बहुत ही  थोड़ी  है
 ।  भागें  के

 बजट
 में  इस  के  लिये  ज्यादा  रकम  रखनी  चाहिये

 |  भ्रारिजिनल  )

 बजट  में  इसके  लिये  २४,६३,  ३६,०००  रुपये  रखे  गये  थे  ।  इस  रकम  को  इससे  चौगुना  इससे

 भी  ज्यादा  कर  दिया  तो  कोई  नुकसान  नहीं  क्योंकि यह  देश  के  विकास  के  लिये  बहुत  जरूरी

 है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  में  एक  बात  कहूंगा  |  देश  में  जो  बड़े-बड़े  कल-कारखाने  चल  रहें  उन  में

 बड़े  पूंजीपतियों  की  पूंजी  लगी  हुई  है  ।  इसलिये  देश  की  गरीब  किसान  मजदूर  दूसरे  छोटे-छोटे

 पेशों  में  काम  करने वाले  लोगों  जो  कि  वास्तव  में  देश  की  सभी  तरह  की  मिल्कियत  को  पैदा  करते

 हैं प्रौर जो देश जो  देश  के  धन  को  बढ़ाते  ज्यादा  हिस्सा  दिया  जाना  चाहिये  ।  वास्तव  में  ये  गृह-उद्योग  तभी

 तरक्की कर सकते कर  सकते  जब  सरकार  यह  नीति  झ्रपनाए  कि  जो  बड़े  कल-कारखाने  उनको  प्रौढ़  खूब  तेजी

 के  साथ  प्रोत्साहित  न  उस  तेजी  के  साथ  न  करें  जिस  तेजी  के  साथ  कि  arg  wa  कर  रहे  हैं  ।

 में  समझता हूं  कि  इनके  बारे में  या  तो  सरकार  वही  व्यू  इख़त्यार  करे  जो  उसने  एबालिशन

 )  के  बारे  में  किया  है  यानी  उनको  जब्त  कर  ले  या  फिर  एकदम  उसको  नैशनलाइज  कर  दे

 मैं  समझता  हूं  कि  किसी  न  किसी  शकल  में  उनको  जब्त  करने  का  एक  डेफनिट  एनेक्टमेंट

 अधिनियम )  सरकार
 को

 करना  चाहिये  |  उनको  नैश नला इज  करने  से  जो  फायदा  हो  वह  गृह-उद्योगों में

 लगाया  जाना  चाहिये  इनको  प्रोत्साहित किया  जाना  चाहिये  ।

 में  सरकार  की  उस  नीति  को  अवश्य  पसन्द  करता  हुं  जिसके  द्वारा  उसने  कल  कारखानों  के  कपड़े

 पर  एक  टैक्स  लगाया  है  कौर
 जो

 रुपया  इस  तरह  से  वसूल  होता  उसको  वह  खादी  fa  पर  खर्च  करती

 मेरा  ख्याल  है  कि  एक  पैसा  फी  गज  का  यह  कर  है  ।  यह  we  बात  है  ।  लेकिन  मैं  समझता  हूं  कि

 इतना  टैक्स  ही  काफी  नहीं  है  ।  सरकार  को  चाहिये  कि  वह  ज्यादा  से  ज्यादा  कल  कारखानों पर  टैक्स

 लगाये  शर  उसके  द्वारा  जो  रुपया  सरकार  को  मिले  वह  उस  रुपये  का  उपयोग  गृह-उद्योगों को  बढ़ावा

 देने  में  कर े।

 श्री  पाणिग्रहो  )
 :
 मैं  सिचाई  तथा  थि  मंत्रालय  की  मांग  पर  अ्रपने  कटौती  प्रस्ताव

 संख्या  ३२  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहते  हुए  शिवरानी  समिति  द्वारा  प्रस्तुत  प्रतिवेदन की  कौर  ध्यान  दिलाना

 चाहता हूं  ।  इसमें  उस  समिति  ने  उड़ीसा  की  स्थिति  पर  प्रकाश  डाला  है  कि  हीरा कुड बांध  की  नहरों  के

 परिणामस्वरूप १  '  ५  लाख  एकड़  भूमि  की  सिचाई  होनें  लगी  है  ।  परन्तु  जब  यह  मामला  उड़ीसा  की

 विधान  सभा  में  उठाया  गया  तो  राज्य  के  राजस्व  पदाधिकारी  उस  १*  ५  लाख  एकड़  भूमि  का  पता  नहीं

 लगा  पाये  कि  ag  कहां  पर  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  माननीय  खाद्य  मंत्री  कृपया  श्री  शिवरानी को  पुनः

 उड़ीसा  भेज
 जिससे

 वह  इस  १  ५  लाख  एकड़  भूमि को
 राज्य  सरकार

 को  बता  सकें  ।

 हमें  बताया  गया  था  कि  इस  परियोजना  के  निर्माण  में  लगे  हुए  ३,०००  प्रवीण  मजदूरों को  पुनः

 नियुक्त  करने  के  लिये  उचित  व्यवस्था
 की

 जायेगी  ।
 में

 भ्राता  करता  हूं  कि  माननीय  मंत्री  हमें  बतायेंगे

 कि
 इनमें  से  कितने  नियुक्त  हो  चुके  हैं  ।

 मूल  mat में  ।
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 मेरा  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ३५  खानों  से  सम्बन्धित  मांगों  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 मेरा  निवेदन  है
 कि

 यद्यपि  उड़ीसा  में  मेंगनी  ज  शादी  की  खानें  हैं  परन्तु  उनकी  सुचना  उचित  रूप  से  तैयार नहीं  की  गई

 है  ।  जब  खान  तथा  खनिज  विनियमन  बनाये  गये  थे  उस  समय  माननीय  मंत्री  महोदय  ने  हमें  श्रीनिवासन

 दिया था  कि  इनकी  ate  पर्याप्त  ध्यान  दिया  जायेगा  ।  मैं  ra  यही  जानना  चाहता  हूं  कि  सरकार
 ने

 राज्य  सरकार  की  इस  सम्बन्ध  में  क्या  सहायता  की  है  ।  साथ  ही  साथ  मेरी  सरकार से  प्रार्थना  है

 कि  उड़ीसा के  क्षेत्रों  का  सर्वेक्षण  शादी  करने  की  प्रो  ध्यान  दें  ।

 में ग्राशा करता हूं कि करता  हूं  कि  सरकार  उन  विस्थापित  १२,०००  झ्रादिवासियों  के  पुनर्वास  की  व्यवस्था

 करेगी  जिनका  उचित  पुनर्वास  अभी  नहीं  हुसना  है  ।  इनकी  भूमि  रूरकेला  संयंत्र
 बनाने

 के
 लिये

 ले  ली

 गई  है  ।  मेरा  सुझाव  है  कि  इनको  काम  दिलाने  के  लिये  हमें  प्राथमिकता देनी  चाहिये  ।

 wa  मैं  वैदेशिक-कार्य  मंत्रालय  के  सम्बन्ध  में  कुछ  कहना  चाहता  हुं  ।  हाल  में
 भारत  सरकार

 ने  नैपाल  से  नेताओं
 का  शिष्टमंडल  बुलाया  कौर  कुछ  ऐसा  gar  कि  भारत  सरकार  ने  इस

 विषय
 में

 नपाली
 सरकार  से  सलाह  नहीं  ली  ।  नैपाल  सरकार  को  यह  बुरा  लगा  कि  राजनैतिक  दलों  के  लोगों  को

 भारत  आमंत्रित करे  ।  हमें  प्रिये  पड़ौसी  राज्य  का  ध्यान  रखना  चाहियें  था  ।  उसकी अनुमति के  द्वारा

 ही  किसी  को  वहां  से  आमंत्रित  करना  चाहिये  |

 खाद्यान्नों की  उड़ीसा  में  बड़ी  कमी  है  ।  कौर  हम  बार-बार  इस  तथ्य  को  खाद्य  तथा  कृषि  मंत्रालय

 के  सम्मुख  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  हमको  बार-बार  यही  उत्तर  मिला  है  कि  उस  पर  विचार  किया  जा  रहा

 है
 ।

 मैं  यही  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  क्षेत्रों  को  कितनी  सहायता  दी  गई  है
 ।

 उड़ीसा  में  धान
 के

 एक

 बोरे का  मूल्य  १७  रुपये  १२  खाने  निर्धारित किया  गया  है  ।  परन्तु  पश्चिमी  बंगाल
 की

 हद  के  पास  चावल

 २३  रुपये
 ८

 ma  प्रति  कौर  बिहार  में  २६  रुपये  १२  खाने  बिक  रहा  है
 ।

 वहां  के  व्यापारी

 बिचौलिये  धान  को  खरीद  कर  चोर  बाजारी  कर  रहे  हैं  ।  उड़ीसा  सरकार  धान  खरीदने  की  कोशिश  कर

 रही है  परन्तु  भारत  सरकार  को  भी  उसकी  सहायता  करनी  चाहिये  |

 श्री  भक्त  दर्शन  :  उपाध्यक्ष  कुछ  विद्वेष  मंत्रालयों के  बारे  में  ग्रसने
 विचार

 प्रकट करने  से  पहले  मैं  भ्र पने  कुछ  प्रारम्भिक  विचार  प्रकट  करना  चाहता  हूं  ।  प्रतिवर्ष  हमारे  सामने

 पूरक  बजट  बड़ी  देरी  में  लाया  जाता  है  ।  दिसम्बर  में  इस  सदन  के  सामने  एक  पूरक  बजट  लाया  गया  था
 ॥

 उस  पर  इस  सदन  ने  विचार  किया  था  कौर  अब  फरवरी  में  भी  हमारे  सामने  इसे  पेश  किया  जा  रहा  है

 जब कि  २८  फरवरी  को  भ्र गले  वर्ष  का  जनरल  बजट  हमारे  सामने  किया  जाना  है  ।
 मैं  केवल  यह  जानना

 चाहता  हूं  कि  क्या  ये  विषय  इतने  जरूरी  थे  कि  इनको  दो  महीने  तक  रोका  नहीं  जा  सकता
 था

 या  इन  पर  पहले  ही  विचार  नहीं  किया  जा  सकता  था  ।  मैं  चाहता हूं  कि  वित्त  मंत्रालय
 इस  पर

 विचार  करे  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हम  लोग  जो  हिन्दी  के  प्रेमी हैं  उनकी  सुविधा के  लिये

 इस  पूरक  बजट  को  हिन्दी  में  भी  छापा  जाना  चाहिये  ।  हम  वित्त  मंत्रालय  के  बड़े  प्रभारी हैं  कि  उसने

 हर  वर्ष  के  बचट  को  हिन्दी  में
 भी

 प्रकाशित  करना  शुरू  किया  है  ।  पूरक  बजट  को  हिन्दी  में  प्रकाशित
 यदि

 नहीं  किया  जाता  तो  इससे  उन  लोगों  को  जो  ग्रेजी  नहीं  जानते  wafer  होती  है
 ।

 नगर  इस
 सी

 मांग
 को

 स्वीकार  कर  लिया  जाये  कौर  ०५  से  पूरक  बजट  को  हिन्दी  में  छपवाने  का  निर्णय  कर  लिया
 जाये  तो  इससे  काफी  सुविधा  हो  जायेगी  ।

 अब
 मैं  मांगों के  बारे  में  कुछ  विचार  श्रापके  सम्मुख  रखना  चाहता  हूं  ।  सब  से  पहले  मैं  रक्षा  मंत्रालय

 के  सम्बन्ध  में  कुछ  निवेदन  करूंगा
 ।

 मुझे  विद्वेष  तौर  पर  थि  संख्या  €,  ११,  १२  कौर  १०६ के  बारे
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 में  अपने  विचार  प्रकट  करने  हैं  ।  इस  सम्बन्ध  में  मुझे  तीन  बातें  कहनी  हैं  ।  सब  से  पहली  बात  तो  यह

 है  कि  अ्रनुदान  संख्या  €  तथा  ११  क  द्वारा  हमारे  जो  डिफेंस  मिनिस्ट्री  के  एम्प्लाइज हैं  उनको

 ढाई  रुपया  माहवार  महंगाई  भत्ता  मंजूर  किया  गया  ढाई  रुपया  माहवार  इंटरेम  रिलीफ  दिया

 या  जबकि  डिफेंस  मिनिस्ट्री के  जो  दूसरे  सिविल  एम्प्लायीज  हैं  उनको  पांच  रुपया  माहवार  दिया

 गया  जो  कि  पे  कमिशन  की  रिकमेंडेशन  के  भ्रनुसार  है  ।  में  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  यह  फर्क  कयों

 किया जा  रहा  है  ?  मैं  चाहता  हूं  कि  मंत्री  महोदय  इस  पर  डालें  बताय  कि  उनको  क्यों  ढाई

 रुपये  माहवार  दिया  जा  रहा  है  भ्र ौर  क्यों  नहीं  पे  कमिशन  की  सिफारिश  क  अनसार  पांच  रुपया  माहवार

 दिया जा  रहा  है  |  सिविलयंस  को  तो  पांच  रुपया  दिया  गया  है  जबकि  मिलिटरी  परसोनेल

 को  ढाई  रुपये  बतौर  रिलीफ  के  दिये  गये  यह  HH  समझ  में  नहीं  ग्राता  है  ।  में  चाहता  हूं  कि  उनको  भी

 पांच  रुपया  माहवार  दिया  जाये  कौर  कयों  किया जा  रहा  इसको  सरकार  हमें  बताये  |

 दूसरी बात  में  यह  कहना  चाहता हूं  कि  इन  मांगों  में  कई  जगह  यह  जिक्र  है  कि  काम  को

 ठेकेदारों  द्वारा  करवाया  गया  है  कौर  we  उनकों  उसकी  पेमेंट  करनी है  ।  एम०  ई०  एस०  के  द्वारा

 वे  काम  ठेकों  पर  दिये  गये  कौर  बाद  में  जाकर  ठेकेदारों  के  साथ  झगड़े  हुए  प्र  अदायगी  नहीं की

 जिसका  नतीजा  यह  ear  कि  आबिट्रेशन  कराया  गया  मुकदमे  चले
 ।

 श्राम  तौर  पर  ये  मुकदमे

 मेंट  के खिलाफ गये  अब  मजबूर  होकर  उनकी  अ्रदायगी  करनी  पड़  रही  है  परक  बजट  में

 इसकी  व्यवस्था  की  गई  है  ।  मैंने  दिसम्बर  में  जब  वाद-विवाद  gat at  उस  समय  भी  निवेदन किया

 था  कि  यह  चीज  विभाग  को  शोभा  नहीं  देती  है  ।  मैं  जानता  हुं  कि  एम०  ई०  एस०  के  कर्मचारी

 काफी  परिश्रमी  हैं  कौर  काफी  योग्यता के  साथ  अपना  कार्य  करते  हैं  ।  लेकिन  मैंने  अ्रक्१र देखा है कि जेसे देखा  है  कि  जैसे

 इसमें  एक  उदाहरण  दिया  गया  है  कि  सन्‌  ant  में  ठेका  दिया  गया  काम  हो  गया  था  लेकिन  उसकी

 अ्रदायगी नहीं  की  गई  ।  इस  पर  सन्‌  LEVY  में  श्राबिट्दान की  बारी  अराई  और  2eyve H May में  श्रादयगी

 की  जा  रही  है  ।  तथ्य  यह  है  कि  कई  बार  ऐसा  होता  है  कि  ठेकेदारों  को  परेशान  किया  जाता  है  ।  मैं  मानता

 हू ंकि
 seat

 के
 ग्रामर

 भी  बहुत  से  लोग  हैं  जो  समय पर  काम  नहीं  करते हैं  पौर  तरह-तरह  की

 अड़चनें  डालते  हैं
 ।  लेकिन

 मैं  चाहता हूं  कि  एम०  ई०  एस०  के  कर्मचारी  भी  ज्यादा  सतर्क हों  प्रौढ़

 उदारतापूर्वक काम  करें  ।  मैं  रक्षा  मंत्री  जी  से  प्रार्थना करता  हूं  कि  जब  वह  उत्तर  दें  तो  हमें  यह  बतायें

 कि
 कितने  कैसी  में  आरबिट्रेशन  कितने  कैसी  में  मुकदमे  चले  भ्र ौर  कितनों  में  फैसला  उनके  हक  में

 gat
 ।

 मैं  तो  समझता  हूं  कि  ज्यादा  तर  केस  गवर्नमेंट  के  खिलाफ  ही  गये  हैं  ae  आखिर  में  जाकर

 मेंट  को  मजबूर  होकर  अदायगी  करनी  पड़ी  है  कौर  यह  रुपया  कनसौलिडेटिड फंड  में  से  दिया गया  है

 अब  इस  राशि  को  पूरक  बजट  में  रखा  गया  है
 ।

 इस  तरह  से  सदन  के  सम्मुख  पुरानी  श्रदायगियों  का

 निबटारा  करने  के  लिये  ae  गवर्नमेंट  के  लिये  शोभा  की  बात  नहीं  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  इस  बारे  में

 छानबीन  हो  श्र  हिदायतें  जारी  होनी  चाहियें  कि  ठेकेदारों  की  झ्रदायगियाँ समय  पर  की  जायें  अर

 नियमों का  पालन  करते  हुए  उदारता  का  बर्ताव किया  जाये  ।

 तीसरी बात  में  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  डिमांड  संख्या  १२  में  ४८,६४,००० रुपये  की  अतिरिक्त

 मांग  की  जा  रही  है
 ।

 इसमें  यह  कहा  गया  है  कि  जो  भूतपूर्व  सैनिक  जिनको  पैनशन  मिलती  वे

 समय  पर  अनशन  नहीं  ले  पाते  हैं  उनकी  पेनशनें  एरियर  में  पड़ी  रहती  हैं  कौर  उनकी  अदायगी

 करनी  है  मैं  रक्षा  मंत्री  महोदय  से  यह  पूछना  चाहता  हूं
 कि

 ये  एरियर  होते  कयों  क्या  इस  पर  कभी

 गम्भी  रता  से  विचार  किया  गया  है  ?  ग्र क्सर  हमारे
 जितने

 भी  सैनिक  लोग  हैं  वे  ग्रामीण
 इलाकों  के  रहने

 वाले  रूरल  एरियाज़  के  रहने  वाले
 हैं

 ।  उनके  घरों  स  जो  ट्र ज़री  अाफिस  होता है  वह  काफी  दूर

 पड़  जाता  है  कौर  वे  लोग  समझते  हैं  कि  जब  कभी  मुकदमे  के  सिलसिले  में  या  किसी  कौर  काम  से  उधर
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 [  श्री  भक्त  दरशन  |

 जायेंगे  तो  जा  कर  के  एक  साल  की  या  महीने  की  पैनशन  ले  लेंगे  ।  वे  लोग  हर  महीने  अपनी  पेंशन

 लेने के  लिये  नहीं  जा  सकते  हैं  ।

 दूसरी  बात  यह  भी  है
 कि

 आपको  मालूम  ही  होगा
 कि

 जब  प्रिसले  स्टेटस  उस  समय
 उनकी

 स्टेट  फोर्सेज  में  हमारे  बहुत  से  लोग  भर्ती  हुए  जैसे  पटियाला  कपूरथला
 थी

 या  दूसरी  रियासतें

 aa  उन  स्टेट  फोर्सेज  को  भारतीय  सेना  में  मजे  कर  दिया  गया  है
 ।

 लेकिन  उसके
 बाद

 अब  तक  भी  उनके  पेन्शन-पेपर  ट्रांसफर  नहीं  हुए  हैं  ।  इस  तरह  की  मेरे  पास  काफी  शिकायतें ग्राम

 are  उनको  मैंने  रक्षा  मंत्री  जी  के  पास  भेद  दिया  है  ।  हमारे  यहां  गढ़वाल  में  बहुत  से  भूतपूर्व  सैनिक हैं

 जो  ग्वालियर  में  या  अलवर  में  या  पटियाला  में  नौकरी  करते  वहां  की  स्टेट  फोर्सेज  में  थे  कौर  उनकों

 पैनशन लेने  के  लिये  वहां  उतनी  दूर  जाना  पड़ता  है  ।  इस  को  मैंने  दो  साल  पहले भी
 उठाया  था

 और  इसके
 बारे

 में  लिखा-पढ़ी  भी  की  थी  ।  मुझे  यह  उत्तर  दिया  गया  था  कि  जो  फाइनेंशल  इंटीग्रेशन  है

 वह  पूरा  नहीं  हुमा है  तब  तक  जो  क्लास  स्टेट्स  मानी  जाती  उनके  एकाउंट्स रिज
 बैंक  के

 द्वारा  ट्रांसफर  नहीं  हो  सकते  थे  ।  यह  एक  कानूनी  अड़चन  जो  मुझे  बतलाई  गई
 थी  |  अरब

 मैं
 समझता

 हूं  कि  यह  भ्रड़चन  नहीं  रह  गई  है  क्योंकि  सारी  की  सारी  क्लास  स्टेट्स  बन  गई  हैं  प्रौढ़
 सभी

 राज्य

 राज्य-पुनर्गठन  के  बाद एक  ही  श्रेणी  में  झरा  गयें  हैं  ।  इस  ated  अरब  यह  अड़चन  नहीं  होनी  चाहिये
 |

 इस  सम्बन्ध  में  मैं  दो  सुझाव  रक्षा  मंत्री  के  सम्मुख  रखना  चाहता  हूं
 ।

 पहला  तो  यह  है  कि  जिन  लोगों

 के  पैनशन  दूर  पड़े  हुए  हैं  ae  उनको  दूसरी  जगह  जाना  पड़ता  उनको  उनके  होम  डिस्ट्रिक्ट  में

 ट्रांसफर  कर  दिया  जाय  ।  इसके  लिये  श्राप  यह  न  करें  कि  श्राप  उनसे  दरख्वास्त लाखों  श्रादमी  कहां

 तक
 अर्जियां  देंगे

 ?  इस  वास्ते  मैं  चाहता  हूं
 कि

 रक्षा  मंत्रालय  स्वयं  TTT  जारी  कर  दे
 कि

 जो  एकाउंट्स

 दूर  पड़े  हुए  हैं  उनको  उन  सैनिकों  के  जिलों की  ट्रेजरीस  में  ट्रांसफर  कर  दिया  जाय  ।  दूसरा  मेरा

 सुझाव है  कि  जो  हैवी ली  feats  एरियाज  जहां पर  बहुत  ज्यादा  भूतपूर्व  सैनिक  वहां  कुछ  जिलों  में

 यह  व्यवस्था हो  जाय  कि  साल  में  एक  बार  या  दो  बार  ट्रेजरी  आफिसर  रुपया  बांटने  के  लिये  जाया  करें
 |

 बहुत  से  wa  लोग  होते  विधवायें  होती  लूले  लंगड़े  होते  इनवैलिड  लोग  होते  हैं  जो  हेडक्वार्टर  र

 तक  नहीं  प्रा  सकते  हैं  ।  नगर  ऐसी  व्यवस्था  हो  जाय  कि  जहां  पर  भूतपूर्व  सैनिकों की  ज्यादा  संख्या  है

 वहां  पर  रक्षा  मंत्रालय  स्टेट  गवर्नमेंट  के  साथ  लिखा पढ़ी  करके  आफिसर को  टी०  ए०  दे  द् ्

 और  वह  साल  में  एक  या  दो  बार  वहां  जाकर  प्रदाय गी  कर  पाया  करे  तो  मैं  समझता  हूं  कि  जो  एरियर

 एक्युमुलेट होते  वे  नहीं  होंगे  कौर  लोगों  को  भी  सुविधा  हो  जायेगी  ।

 भारतीय  डाक  तार  विभाग  की  जो  डिमांड  नम्बर  ८३  उसके  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  निवेदन
 करना

 है  कि  मैं  oot  कौर  से  तथा  अतिरिक्त  विभागीय  स्टाफ  की  कौर  से  मंत्री  महोदय  को  इस  बात  के

 लिये  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  दो  रुपया  महंगाई  इंटरेम  रिलीफ  के  तौर  नया  जो  हमारा

 एक्सट्रा  डिपार्टमेंटल  स्टाफ  उसके  लिये  दिया  है  ।  इसके  बारे  में  वैसे  तो  एक  कमेटी  बैठी  हुई  हैऔर  श्री

 पी०  एण्ड०  eto ०  डिपार्टमेंट  उसके  चेयरमैन  हैं  वह  इसकी  जांच  कर  रही  है  ।  यह  कमेटी

 अपना  कार्य  कर  रही  है  ।  लेकिन  इनके  केस  में  भी  क्यों  फर्क  किया  गया  यह  मेरी  समझ  में  नहीं

 पाया  है
 ।

 धान  बाईस  पसेरी  वाली  कहावत  यहां  चरितार्थ  होती  है
 ।

 जहां  एक्सट्रा  डिपार्टमेंटल

 पोस्ट  अाफिस  खुलता  है  वहां  पर  बीस  रुपये  में  एक  पोस्टमैन  रख  लिया  जाता  बीस  रुपये में  ही  एक

 पोस्ट  मास्टर  रख  लिया  जाता  है  भ्र ौर  बीस  रुपये  में  ही  एक  डार  हरकारा  रख  दिया  जाता  है  ।

 चाहे  काम  में  फर्क  लेकिन  २०  रुपयें  मासिक  का  एक  ग्रेड  बना  झ, छ थ्रा है  |  १०  रुपये मूल  वेतन  १०

 रुपयें  महंगाई  भत्ता
 ।

 यह
 २०

 रुपये
 जो

 दिया  जा  रहा  है  वह  बहुत  कम  है  ।  हालांकि  मैं  जानता  हूं  कि  यह

 aren  की  जांती  है  कि  उनके  पास  कुछ  कौर भी  काम  है  ।  दूकान  खेती  करते  हैं  ।  लेकिन  मैंनें

 देखा  है  कि  डाक  हरकारों
 व

 पोस्टमैनों  को  दिन  भर  लग  जाता  है  कौर  वह  दूसरा  काम  नहीं  कर  सकते
 |
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 इसलिये  यह  मांग  की  जा  रही  है  कि  उनका  मूल  भत्ता  बढ़ाया  जाय
 ।

 इसलिये  होना  तो  यह  चाहिये  था

 केन्द्रीय  सरकार  के  दूसरे  कर्मचारियों को  ५  रुपये  मासिक  नया  भत्ता  दिया  जा  रहा  था  तो  उन्हें  १०

 रुपये  दिया  जाना  चाहिये  था  ।  न्याय  का  यही  तकाजा  लेकिन कम  से  कम  ५  रुपय  तो  दिया  ही  जाता
 |

 उसके  बदले  २  रुपये  की  बढ़ोत्तरी  की  गई--यह  बहुत  भ्र सन्तोषजनक  है  यह  बहुत  है
 ।

 में

 मंत्री  महोदय  से  निवेदन  करना  चाहता  हूं  कि  जब  अगले  साल
 का

 बजट  वह  पेश  करें  तो  पहले  से  ज्यादा

 होना  नहीं तो  जितना  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  के  स्टाफ  को  दिया  गया  उनके  बराबर  तो  उन्हें  दिया  ही

 जाना  चाहिये  ।

 डिमांड  संख्या  १२७  के  सम्बन्ध  में  मुझे  यह  सुझाव  देना  है  उसमें  स्टोर्स
 के

 बारे  में  जिक्र  किया  गया
 है

 ।  वास्तव  में  डाक  प्रौढ़  तार  विभाग  के  स्टोर्स  की  हालत  बहुत  खराब  है
 ।

 में  उत्तर  प्रदेश  के  बारे  में

 तीन  साल  से  २२  तहसील  हैडक्वाटर  हैं  जिनके  लिये  विभाग  ने  स्वीकृति दी  थी  कि  वहां  तारघर

 खोले  जायेंगे  राज  तीन  साल  से  लगातार हम  प्रयत्न  कर  रहे  लेकिन  अधिकांश जगहों  में  तारघर  नहीं

 कौर  जब  कभी  गवर्नमेंट  से  तकाजा  किया  जाता  तो  कहा  जाता  है
 कि

 हमारे  पास  स्टोंस  नहीं हैं
 ।

 पता  नहीं  स्टोर्स  कहां  चले  जाते  कौर  कैसे  उनका  बटवारा  हो  रहा  है  ।  मैं  इस  बात  की  प्रशंसा  करता  हूं

 site  बधाई  देता  हूं  कि  इसमें  ज्यादा  मांग  की  जा  रही  है  कौर  ज्यादा  स्टोर्स  भराने  वालें  लेकिन  उनका

 वितरण  कौर  फुर्ती  से  होना  ताकि  दूर-दूर  के  इलाकों  में  तारघर  खुल  सकें  |

 उपाध्यक्ष  श्राप भी  सहमत  होंगे  इससे  क्योंकि  आपका  निर्वाचन  क्षेत्र  भी  ग्रामों  से

 सम्बन्ध
 रखता  है

 ।
 बहुत  से  गांव  ऐसे  हैं  जहां पर  डाकखाना  तारघर  की  तो  बहुत  बड़ी  बात  है

 स्वराज्य की  नई  निशानी  है  ।  वहां  शर  तो  कुछ  हो  ही  नहीं  बड़े-बड़े  बांध  नहीं  बन  रेलवे

 लाइन नहीं  खुल  एक  नया  डाकघर खल  जाना  भगवान  की  ग्रोवर  से  वरदान  सिद्ध  होता है

 मैं  समझता हूं  कि  स्टोर्स  की  पोजीशन  पर  खास  तौर  से  ध्यान  दिया  जाना  जहां  तक  सक्दझान्ड

 प्रोपोजल्स का सम्बन्ध है का  सम्बन्ध  उन्हें  जल्द  से  जल्द  पूरा  किया  जाना  चाहिये  |

 डिमांड  संख्या  १३०  के  सम्बन्ध  कैपिटल  झटके  कौन  रोड्स  के  सम्बन्ध  में  मुझे  इतना  कहना  है

 कि
 हम  लोग  केन्द्रीय  सरकार  के  बहुत  अनु ग्रहीत  हैं  कि  उन्होंने  काफी  रुपया  राज्य

 सरकारों
 के  लिये  रखा

 है  ताकि  जो  श्रमिक  महत्व  की  सड़कें  उनका  विकास  किया  जाय  |  लेकिन  मैं  एक  शिकायत गवन  में

 के  सामने  रखता  चाहता  हूं  ।  मुझे  उत्तर  प्रदेश  के  अधिकारियों  से  मिलने  का  अवसर  मिला  |  उन्होंने  बताया

 fe  वे  कई  मांगें  अब  तक  केन्द्रीय  सरकार  से  कर  लेकिन  रुपया  रिलीज  नहीं  होता  है  ।

 रुपया  बजट में  रक्खा  जाता है  लेकिन  रिलीज  aH  होता वे  कहते  हैं  कि  हम  पेमेंट  नहीं  कर

 बातें  किस  तरह  से  ठेकेदारों को  काम  कसे  प्राग  बढ़ाया  जाये
 ?

 केवल  कागज  पर  रख

 देने  स  काम  नहीं  चलता  |  मैं  एक  उदाहरण  दूं  ।  मोहन  डो मैला  बेजरौरोड  मेरे  जिले  में

 इस  सड़क के  लिये  १२  लाख  रुपये  स्कीम  के  मंजूर  हुए  पर  उसमें  से  बहुत  कम  रुपया
 तक

 उत्तर  प्रदेश  सरकार  को  दिया  गया  जबकि  उत्तर  प्रदेश  सरकार  ने  सड़क  का  प्रधिकांः  काम  पुरा  कर

 लिया  है  ।  मैं  निवेदन  करना  चाहता  हूं  मंत्री  महोदय  से  कि  इन  रुपयों  को  जरूर  रिलीज
 किया  जाय

 नो प्रोग्राम  स्वीकार  किया  गया  है  वहू  जल्दी  से  जल्दी  कार्यान्वित  किया  जाय  |

 डिमांड त०  RT  के  बारे  में  मुझ  से  पहले  श्री  मिथ्या  और  पाणिग्रहण  साहब  ने  प्रकाश  डाला  है  |

 इंडियन ब्यूरो  ars  माइन्स  के  लिये १  करोड़  रुपया  प्लान  में  रखा  गया  था  ।  यह  बड़ी  प्रसन्नता  का

 विषय है  कि  वह  २१४  करोड़ कर  दिया  गया  लेकिन  वास्तव  में  भ्रमर  सारे  देश
 को

 देखा  जाय  तो  यह

 पर्याप्त  नहीं है  ।  पिछले  दिनों  एक  वर्ष  पहलें  तक  की  जो  रिपोर्ट  है  जिश्नालोजिकल  सर्वे  are  इंडिया की

 उससे  मालम  eat  कि  तक  हमारे  देवा  का  ७५  परसेंट  हिस्सा  ऐसा  है  जिसका  जिम्मालोजिकल



 aac  २०  ads अनपरा  उत्तर  की  PEYW-AYG

 भक्त  दर्शन

 तैयार  नहीं  आते  अर्थात्‌  यह  पता  नहीं  कि  कितना  भंडार  हमारी  भूमि  में  छिपा  पड़ा  है
 ।

 कभी
 न

 मेपिंग  तदा  है  न  सर्वे  हुमा  है  |  पूरे  आंकड़े  हमारे  सामने  नहीं  भ्रायें हैं, पुरे पुरे  पुरे  फैक्ट्स  ऐंड  फिगर

 tor  पाये  एक  वेग  भ्रांतिया हमारे  सामने  एक  स्पष्ट  ८  है  सारे  देश  का  कि  हमारी  भूमि

 रत्नगर्भा  उसके पास  इतनी  अधिक  सम्पत्ति  है  ।  जैसे  मैंने  अपने  जिलें  के  सम्बन्ध  में  मांगें  वहां

 तांबे
 की

 खानें
 राजयों  के  जमाने  में  ब्रिटिश  सरकार  के  खाने  से  पहले

 ब्रिटिश
 सरकार  ने  कराते  ही

 उन्हें  बन्द  करवा  दिया  ग्रोवर  प्रभी  तक  वह  बन्द  की  बन्द  हैं  ।  जांच  पड़ताल  हो  चुकी  लेकिन  मेरी  समझ

 में  नहीं  प्राता  कि  कयों  काम  शुरू  नहीं  किया  जाता  ।  वहां  जिश्नोलोजिस्ट  जा  चुके  उन्होंन  प्रमाणित

 कर  दिया  है  कि  वहां  बहुत  अच्छे  प्रकार  का  कापर  पाया  जाता  है  ।  कौर  देश  में  तांबे  की  श्राज  कमी  है
 |

 मुझे  भ्रमणी  तरह  याद  लेकिन  मेरा  ख्याल  है  कि  जितनी  हमारी  तांबे  की  आवश्यकता  है  उसका

 Vv  हिस्सा  भी  हम  पूरा  नहीं  कर  पा  रहे  हैं  ।
 शायद  १०  करोड़  रुपये  का  तांबा  हम  करते  हैं

 |

 मतलब यह  कि  करीब  १०  करोड़  रुपये  का  तांबा  हम  कौर  देशों  से  मंगा  रहे  हैं  ।  हमारे देश  में  तांबे

 के  विकास की  बड़ी  भारी  गुंजाइश  है  कौर  हमारे  उद्योग  हमारे  झ्राधिक  जीवन  पर  उसका  बड़ा

 पड़ने  वाला  इसलिये  राज  मांग  की  जा  रही  है  कि  उसको  तेजी  से  बढ़ाया  जाय
 |

 wed  में  मझे  डिमांड  संख्या  £४  के  बारे  में  एक  छोटा  सा  निवेदन  करना  है  ।  वह  यह  है
 कि

 हाउसिंग  ऐण्ड  सप्लाई  मिनिस्टर  के  seta  प्रदर  सिविल  तरकस  के  लिये  दो  करोड़  ७६  लाख  ४३  हजार

 रुपया  रखा  गया  है  दूसरे  विभागों  का  काम  करने के  लिये  ।  यानी  एक  तो  सेंट्रल  पी०  डब्ल्यू०  डी०

 काम  करता  है  प्रौढ़  कुछ  दूसरे  विभागों  का  करता  जैसे  पोस्ट  ऐण्ड  टेलिग्राफ  डिपार्टमेंट
 सिविल

 एविएशन  है  ।  पोस्ट  ऐण्ड  टेलिग्राफ  डिपार्टमेंट  के  बारे  में  आपको  शायद  याद  कि  जितना  रुपया

 पहली  पंचवर्षीय योजना  में  रखा  गया  मैं  समझता  हूं  कि  उसका  राधा  रुपया
 भी

 खर्चे  नहीं  हो  पाया  |

 कितनी खराब  हालत  इससे  सब  परिचित  कई  बार  इस  सदन में  उस  पर  वाद-विवाद gar  है  कि

 डाक-तार  विभाग  अपने  इंजीनियर रखे  ताकि  वह  अपना  काम  झाग  बढ़ा  सके  |  यह  जो  सी०  पी०

 डब्ल्यू०  डी०  केन्द्रीय  लोक  कर्म  विभाग  उसके  इन्दर  तेजी  श्रानी  चाहिये
 ।

 पिछले
 दिनों  दोनों

 विभागों में  एक  समझौता  eat था  एक  लियेजों  एक  सम्पर्क  अ्रधघिकारी  की  नियुक्ति को

 गई  थी  |  इसके  बाद  काम  बढ़ाने  की  बात  सोची  जा  रही  लेकिन  जहां  तक  मुझे  पता  है  भ्र भी  तक
 तेजी

 नहीं करा  पाई  ग्रोवर  शिथिल  गति  से  काम  हो  रहा  है  ।  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  जहां  तक  मुझे  मालूम

 है  शायद  १०  करोड़  रुपये  का  प्रौविजन  है  डाक  तार  विभाग  की  बिल्डिंगें  बनाने  के  लिये  |  लेकिन  इस  वष

 की  रिपोर्ट के  प्रसार  कोई  ज्यादा रूपया  खर्चे  नहीं  हो  सका  है  ।  इसलिये  मैं  सी
 ०

 पी  ०.
 डब्ल्यू०  डी०

 ।
 खास  तौर  से  अनुरोध  करना  चाहता  हूं  कि  जहां  तक  दूसरे  विभागों

 की
 उसने  जिम्मेदारी  ले  रखी  है

 खास  कर  पोस्ट  ऐण्ड  टेलिग्राफ  डिपार्टमेंट  उसकी  बिल्डिंगें जल्दी  से  जल्दी  बनाने  की  उसकी  जिम्मे

 दारी है  ।

 wed  में  मुझे  एक  ही  बात  कहनी  है  ।  वह  यह  कि  इस  डिमांड  के  wea  रिक्वीजीशन्ड  बिल्डिंग्स

 भी  जाती हैं  ।  इस  बारे  में  इस  भवन  में  काफी  वाद-विवाद  हो  चुका  है  कौर  एक  कानून  भी  पिछले  दिनों

 पास  हो  चुका  है
 |

 यहां  शिकायत  की  गयी  थी  कि  मकान  मालिकों  के  लिये  बड़ी  दिक्कत  हो  जाती  है  |  बिना

 काम  के  भी  मकान  रिक्वीजीदशान  कर  लिये  जाते  हैं  प्रौढ़  उनको  जरूरत  होने  पर  भी  वापस  नहीं  किये

 जात हैं
 ।  म

 प्रापक  द्वारा  मंत्रालय  के  सामने  यह  शिकायत  रखना  चाहता  हुं  कि  गवर्नमेंट  ने  कुछ  लोगों के

 लिये  कुछ  इमारतों  को  रिक्वीजीशन  किया  है  पर  वे  लोग  उन  इमारतों  को  सरपट  कर  देते  दूर  जाने
 की  आवश्यकता  यहीं  पर  दिल्ली  में  कनाट  सरकस  में  छतरी  वाला  की  बिल्डिंग  है  जो  कि  लड़ाई  के

 जमाने  में  रिक्वीजीशन  की  गयी  थी  ।  उसके  ऊपर  के  हिस्से  में  तो  सरकारी  कर्मचारी  रहते  हैं  ak  नीचे
 एक

 याक  रस्टरां व्य  खुला  है  ।  न  मालूम  कसे  यह  स्थान  यार्क  रेस्तरां  को  मिल  गया  |  इस  बिल्डिंग  को



 २०  १९५८  भारत  पाकिस्तान  नहरी  पानी  विवाद  SRE

 सरकारी  कर्मचारियों  के  लिये  रिक्वीजीशन  किया  गया  था  शहरों  याक॑  रेस्ट्राँ  के  लिये  नहीं  ।  लेकिन

 यह  स्थान  उनके  पास  है  ।  उन्होंने वहां  कई  भ्रौर  दुकानें  भी  चलवा  रखी  हैं  ।  तो  मैं  यह  निवेदन  करना

 चाहता  हूं  कि  विभाग  को  इस  बात  की  भी  देखभाल  करनी  चाहिये  जिन  बिल्डिंग्स की  अरब  सरकार

 को  शझ्रावदयकता  नहीं  है  उनको  छोड़  दिया  जाये  और  यदि  इन  इमारतों  की  सरकार  को  आवश्यकता है

 तो  उनके  बारे  में  जो  नियम हैं  उनका  ठीक-ठीक पालन  किया  जाये  ।  यह  बिल्डिंग  जिसका  मैंने  जिक्र  किया

 इसका इतना  सब लै टिंग  कर  दिया  गया  है  कि  जो  ऊपर  सरकारी  कर्मचारी  रहते  हैं  उनको  जीने  से  उपर

 जानें  में  कठिनाई  होती  है  ।  नीचे  ध  रेस्तरां  हैं  ।  श्राप  जानते  हैं  कि  दिल्‍ली  के  रेस्ट्राँ  किस  तरह  के  होते

 हैं  ।
 tan:

 ~
 वहां  पर  किस  प्रकार  का  विलासिता  का  नग्न  नृत्य  होता  है

 यह
 सब  को  मालूम  है  कैसी  शराब  पी  जाती

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  मजीठिया )  कहां  दाराब पी  जाती  है  ।  अरब
 तो

 लाइसेंस

 नहीं  है  ।

 श्री  भक्त
 दर्शन

 :  मैं  समझता  हूं  कि  अभी  भी  हफ्ते  में  एक
 दो

 दिन  की  छूट  है
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :  हो  सकता  है  कि  माननीय  सदस्य  के  इल्म  में  श्राप  सुनें

 तो  ।
 ब्«

 श्री  भक्त  दर्शन :  मेरा  निजी  अनुभव  नहीं  है  जो  मैंने  सुना  है  वही  मुझे  मालूम  है  ।  मैंने  तो  ऐसे

 रेस्ट्राँ  को  दूर  से  भी  नहीं  देखा  है  ।  मेरे  कहने  का  मतलब  यह  है  कि  इस  प्रकार  इस  बिल्डिंग  का  दुरुपयोग

 हो  रहा  है  जिसका  नतीजा  यह  है  कि  जो  ऊपर  सरकारी  कमंचारी  रहते  हैं  उनकी  स्त्रियों  को  वहां  रहने  में

 कठिनाई हो  रही  है  |  इसलिये  मैंने  यह  उदाहरण  दिया  कि  रिक्वीजीदशन्ड  बिल्डिंग  का  किस  प्रकार  यहां  पर

 सरकार
 का

 नियन्त्रण
 रहते  हुए  भी  दुरुपयोग हो  रहा  है  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  ऐसी  चीजों  की  छान-बीन

 की  जाये
 आर

 इस  प्रकार  की  इमारतों  का  सदुपयोग होना  चाहिये  ।

 गंदी  भाग  Fo  गायकवाड़  :  उपाध्यक्ष  मैंने  कटौती  प्रस्ताव  संख्या  ३  प्रस्तुत

 किया  है
 ।

 इसका  सम्बन्ध  नासिक
 रोड

 के  भारतीय  सुरक्षा  मुद्रणालय  के  कर्मचारियों  की  हड़ताल  से  है  ।

 उस  सम्बन्ध में  मुझे  सदन  कौर  मंत्री  महोदय  के  समक्ष  कुछ  शिकायतें  रखनी  हैं  ।  यहां  पर  ४,०२२

 चारी  जिनमें
 से  ३,६००  कर्मचारी  हड़ताल  पर  थे  ।  हड़तालियों की  कुछ  मांगें  तो  मान  ली  गई  थीं  ।

 पर
 जिस  एक  मांग  पर  विवाद  था  ag  थी  कि  सप्ताह  में  काम  के  घंटे

 ४४
 होनें  चाहिये ।  आजकल

 वहां  सप्ताह में  ४८  घंटे  काम  करना  पड़ता  है  ।

 वित्त  उपमंत्री
 व्०

 रा०  :
 क्या  नीति  सम्बन्धी  मामला  उठाया  जा  सकता  है

 ?

 वह  उस  हड़ताल  का  उल्लेख  कर  रहे  जिसका  wa  कोई  भ्रातृत्व  नहीं  है  ।

 श्री छह  Fo  गायकवाड़
 :

 मैं  तो  केवल  उन  लोगों  की  शिकायतें  प्रस्तुत  कर  रहा  था  |

 ol.
 |  उपाध्यक्ष  महोदय

 :
 माननीय  सदस्य  भाषण  कल  जारी  रख  सकतें  हैं

 ।
 हम  राधे  घंटे

 की  चर्चा  आरम्भ  करेंगे  |

 भारत
 पाकिस्तान  नहरी  पानी  विवाद

 श्रीमती  तारकेश वरी  सिन्हा  :  भारत-पाकिस्तान  नहरी  विवाद  का  मामला  बहुत

 बार  पहले  सदन  के  समक्ष  श्री  चुका  है  कौर  इसके  सुलझने  के  लिये  कोई  नई  श्राशायें भी  नहीं

 मेरे  और  कुछ  wa  माननीय  सदस्यों  के  मन  में  जो  विचार  श्री  रहे  हैं  उन्हें  प्रकट  किया

 जा  रहा  है  ।  इस  विवाद  को  समाप्त  करनें  के  लिये  सितम्बर  से  fara  बैंक  के  ote  प्रतिनिधि

 ard  रहे  परन्तु
 बल

 हीपर  तरापिस जपररटरनपपपचनण  टे
 है  इससे  हमारे  देश  को  सभी

 प्रकार से  हानि

 fiat  wit  में  ।
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 [  श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  |

 हो  रही  है  ।  लोगों का  ख्याल है  कि  पाकिस्तान  इस  विवाद  को  समाप्त  ही  नहीं  करना

 श्र  भारत  के  विरुद्ध  प्रचार  कर  रहा  वह  अपने  देश  में  ही  नहीं  प्रत्युत  सारे  संसार  में  भारत

 को  बदनाम  करने  का  प्रयत्न  कर  रहा  है  ।  संसार  को  यह  बताने  का  यत्न  किया  जा  रहा  है
 कि

 काश्मीर

 शर  नहरी  पानी  के  मामले  में  भारत  का  व्यवहार  बड़ा  भ्रनुचित  है  ।  पाकिस्तान  को  इस  प्रचार  में  कुछ

 सफलता  भी  मिल  रही  पाकिस्तान  के  कई  प्रधान  मंत्री  इस  मामले  में  भारत  को  धमकियां  भी  दे  चुके  हैं
 ।

 श्री  फिरोज  खां  नून
 की

 सरकार  के  प्रतिनिधि
 भी

 इसी  प्रकार
 की

 धमकियां  दे  रहे  हैं
 कि  यदि

 यह
 समस्या

 न
 सुलझाई  गयी

 तो
 इसके  परिणाम  बहुत  ही  बुरे  होंगे  ।  इस  प्रकार की  धमकियों  के

 विरुद्ध
 हमें

 रोष

 प्रकट  करना  चाहिये  क्योंकि  हमारा  दृष्टिकोण  बड़ा  ही  शुद्ध  है  ।

 हमारी  सरकार  कों  इसके  विरुद्ध  कड़ा  विरोध  प्रकट  करना  चाहिये  ।  पाकिस्तान के  भ्रखबार

 लगातार भारत  के  विरुद्ध  विष  वमन  कर  रहे  हैं  ।  पाकिस्तान  के  भूतपूर्व  प्रधान  मंत्री  श्री  सुहरावर्दी  ने

 अमेरिका  में  कहा
 था  कि

 भारत  पाकिस्तान  को  भूखों  मारने  का  यत्न  कर  रहा  है
 ।

 संसार  के  दिमाग
 में

 यह  बात  जबरदस्ती  इसी  जा  रही  है  कि  इस  समस्या  को  हल  करने  में  भारत  ही  रुकावटें  पैदा  कर  रहा  है

 इसलिये मैं  मंत्री  महोदय  से  पुछना  चाहता  हूं  कि  यह  उदारता  हमारे  लिये  कहां  तक  लाभदायक  सिद्ध

 हो  रही है  ?

 eve
 से  लेकर  श्राज  तक  का  यही  इतिहास  १९५२ में  विश्व  बैंक  के  प्रधान  श्री

 ब्लैक
 ने

 नदियों

 का  बंटवारा
 कर  लेने  का  प्रस्ताव  परन्तु  पाकिस्तान  को  यह  भी  स्वीकार

 न
 हुमा

 ।
 इसके

 बाद

 विश्व  बैंक  ने  पांच  वर्ष  में  पाकिस्तान को  अपनी  नहरें  बनाने  के  लिये  कहा  कौर  भारत ने  इनके  निर्माण

 का  खर्च  देना
 भी

 मान  परन्तु  पाकिस्तान ने  यह  भी  स्वीकृत कर  दिया  ।  इन  सब  बातों सें  यह

 पता  चलता  है  कि  पाकिस्तान  इस  समस्या  को  हल  ही  नहीं  करना  चाहता  ।  यदि  पाकिस्तान  सचमुच  इस

 शरत  को  हल  करना  चाहता  तो  वह  इसे  राजनीतिक  प्रश्न  न  बनाकर  प्राचीन  बनाता |  श्री

 इलिफ  से  बातचीत  चल  रही  है  सनौर  श्राम  लोगों  का  तूमार  है  कि  इस  बातचीत  के  फलस्वरूप
 पाकिस्तान

 को  झर  लाभ  होने  वाला  है  ।  कौर  मैं  मंत्री  महोदय  से  यह  श्राइवासन  चाहती  हुं  कि  इस  मामले  में

 स्तान  को  कौर  रियायतें नहीं  दी  जायेंगी  ।  इसके  साथ  ही  इस  बात  का  भी  श्राइवासन चाहती  हूं  कि

 इस  मामले को
 किसी

 श्रन्तर्राष्ट्रीय  भ्र भि करण  के  हाथों  में  पंच  फैसले  के  लिये  भी  नहीं  दिया

 जायगा  |
 बीच

 काज़मी  के  मामलें  में  हमें  काफी  हानि  उठानी  पड़ी  है  ।  इस  मामले को  पंच  फैसले के  लिये  देने की

 हमें  भूल  नहीं  करनी  चाहिये  ।  इस  मामले  को  हमें  स्वयं  ही  भ्रन्तिम  रूप  में  हल  करना  चाहिये  ।  इसके  साथ

 ही  यह  भी  उचित  बात  ही  है  कि  जो  कुछ  हमारा  उनकी  कौर  निकलता है  उसकी  अदायगी  हमें  हो  ही  जानी

 चाहिये  ।  न्याय  ate  औचित्य  के  सिद्धांतों के  अनुसार  जो  जल  उन्होंने  प्रयोग  किया  उसके  पैसे  उन्हें

 हमको  देने  ही  चाहिये |  इसमें  तो  झगड़े  की  कोई  बात  ही  नहीं है  ।  मंत्री  महोदय  के  कथन  के  श्रतुसार

 यह  राशि  बढ़ती  चली  जा  रही  है  कौर  हम  चुप  हैं  ।  हमें  यह  श्रीनिवासन  मिलना  चाहिये  कि  इस  सम्बन्ध

 में  पाकिस्तान  को  कौर  रियायतें  नहीं  दी  जायगी  |

 श्री  सुधार  :  मैं  मंत्री  महोदय  से  कुछ  पूछना  चाहता  हूं
 ।  प्रदान यह  है  कि

 क्या  यह  बात  पाकिस्तान क  हित  में  नहीं है  कि  वह  भारत  से  कोई  बातचीत  न  करते  हुए  भी  भारतीय

 नदियों से  बराबर  पानी  ले  रहा है  ।

 दूसरा  यह
 कि

 पाकिस्तान  जो  पानी  ले  रहा  है  क्यों  उसकी  मात्रा  १९४८ से  ५०  प्रतिशत बढ़  नहीं

 गयी  है
 ।  तीसरे  यह  कि

 जब  ३१  जनवरी को  श्री  इलिफ  भारत  जाये  तो  यह  प्रस्ताव  रखा  गया
 कि

 जो  नदियां  जिसके  भाग
 में

 हैं  उन  पर  उनका  एकाधिकार नहीं  होगा
 ।  और  यह  मामला  परस्पर  समन्वय

 अंग्रेजी  में  |
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 द्वारा  हल  किया  जायेंगा  |  क्या  भारत  इस  प्रस्ताव  पर  विचार  करने  को  तैयार  है
 ?  इसके  अ्रनसार ४ मई ४  मई

 १९४८ के  भ्रन्तगंत  जो  बातें  पाकिस्तान  सरकार  ने  स्वीकार  की  थीं  वह  सब  समाप्त  जायेंगी  क्योंकि

 उनमें  कहा  गया  था  कि  पाकिस्तान  भारतीय  नदियों  से  भ्र ौर  पानी  नहीं  लेंगी  ।

 यह  मेरे  प्रदान  हवा  सन्देह  हैं  ।  प्राया  है  कि  मंत्री  महोदय  इनके  समुचित उत्तर  देंगे  ।

 पथी  कासलीवाल  गत  बार  कुछ  शर्तों के  साथ  भारत  ने
 ४०

 करोड़  की  राणा  नहरों

 ८  |  निर्माण
 के  लिये  देनी  स्वीकार  कर  ली

 थी  ।
 क्या  ब  श्री  इलिफ  के  भारत  कराने  के  कारण  उसमें  कुछ

 परिवर्तन हो  गया  है  ?

 तार  विद्युत  मंत्री  स०  का०  :  भ्रच्छा  होता  यदि  इस  विवाद के  लिये  कोई

 और  दिन  चुना  गया  होता  ।  क्योंकि यह  एक  ग्रन्तर्राष्ट्रीय  मामला  है  कौर  माननीय  सदस्यों  के  प्रतिष्ठित

 mg  देवों  के  लोगों  को  भी  इसमें  रुचि है  ।  मैं  यह  जानता हूं  कि  इस  नहरी  पानी  विवादों  के  सम्बन्ध  में

 जानकारी  प्राप्त  करनें  की  माननीय  सदस्यों  की  इच्छा  भी  स्वाभाविक ही  है  कि  इस  सम्बन्ध में  क्या

 होगा  ।  सदस्यों  का  यह  कहना  भी  ठीक  है  कि  भारत  इस  मामले  में  बहुत  ज्यादा  रियायतें  दे  रहा  वे  यह

 भी  जानना  चाहते  हं  कि  पाकिस्तान  2e¥a  के  करार  की  शर्तों  को  पूरा  नहीं  कर  रहा  है  |

 सविस्तार  बातें  करने  में  तो  समय  लगेगा  ।  प्रौढ़  शायद  ही  कोई  सत्र  एसा  होता  जिसमें इस

 विवाद के  विभिन्न  अंगों  के  सम्बन्ध  में  लगभग  दर्जनों  धन  न  पूछे  जाते  हों  मैं  afer समय  नहीं

 ।
 समय-समय

 पर  जो
 प्रासंगिक

 बातें
 सामने

 प्रति  रहती  में  उनके  सम्बन्ध  में  ही  कुछ  कहुंगा
 शर  है  उनसे  माननीय  सदस्यों  के  भय  सन्देह  को  भी  दूर  कर  पकवान  |

 सदन  को  पता  भी  है  कि  ४  १९४८  के  भारत-पाक  करार  के  पाकिस्तान  सरकार

 वादा  किया  था  कि  वह  भारत  के  रक्षित  बैंक  समय-समय पर  भारत  के  प्रधानमंत्री  द्वारा  निर्धारित

 राशि  जमा  करता  रहेगा  ।  विभिन्न  वर्षों  में  इस  राशि  में  कोई  विशेष  भ्रातृ  नहीं  परन्तु  जो  कुछ

 तबदीली होती  है  वह  भी  अनुमान  के  कारण  |  मैं  सदन  को  बताने  का  यत्न  करूंगा  कि  झगड़ा  क्या  है  भ्र ौर

 क्या  नहीं  है
 |

 कितना  रुपया  पाकिस्तान  ने  दिया  कौर  कितना  नहीं  दिया
 ।  यह  प्रश्न  बार-बार  सदन  में

 या  इसलिये  इसका  स्पष्टीकरण  बहुत  ही  झ्रावश्यक है

 जिन  दो  नहरों  से  पाकिस्तान  को  पानी  दिया  जाता  है  उनमें  से  एक  नहर  बारी  ६९६६० |  हज़ारों

 दूसरी  दीपाल  नहर  है  जी  कि  फिरोजपुर  से  निकाली  गई  है  ।  इसके  लिये  ३०  लाख  का  वार्षिक  मुआवजा

 है  इस  सम्बन्ध  में  पाकिस्तान  सहमत  है  ।  यह  राशि  थोड़ी  बहुत  घट  बढ़  भी  सकती है  पर  यह  रकम

 पाकिस्तान पूरी  भ्र ौर  नियमित  रूप  में  करदा कर  रहा  है  ।  इसमें  इन  नहरों  के  संचालन  कौर  उनकी

 देख-रेख  की  लागत  का  झ्रानपातिक  wade  प्रद  तथा  भारतीय  क्षेत्र  में  इन  नहरों  पर  लगी  पूंजी

 ब्याज  भी  सम्मिलित  है  ।  इन  नहरों  पर  लगी  कुल  कुल  लागत  पूंजी
 की

 पुस्त  पूंजी  की
 दो

 गुना

 मानी  जाती  है  ।  ब्याज की  दर  ४
 प्रतिशत  है  |  अब  झगड़ा  पपर  बारी  दोशमाल  नहर  के  पूंजी  मूल्य  के  प्रतिष्ठित

 याज  कौर  शुल्क  का  है  ।  पाकिस्तान  का  कहना  है  कि  यह  पूंजी  लागत  की  पुस्त  पूंजी  का  दो  गुना के

 स्थान पर  चार  गना  माना  जाये  ।  इस  विवादग्रस्त  मामले  के  बारे  में  पाकिस्तान  नें  जनवरी  REYo  तक

 १५  लाख  रुपये  रक्षित  बैंक  में  भ्र स्थायी  रूप  से  जमा  करा  दिये  थे  ।  उसके  बाद  पाकिस्तान  ने  कोई  राशि

 नहीं जमा  की  ।  इस  झगड़े  में  पाकिस्तान के  नाम  So  लाख  रुपया  पड़ा  है
 ।

 माननीय  सदस्यों  को  ये  दोनों  बातें  समझ  लेनी  चाहियें  ।  यह  ञ्च  जो  लिया  जाता  वह  पानी के  लिय

 नहीं  वह  तो  भारतीय  क्षेत्रों  से  जाने  वाली  नहरों  की
 मरम्मत

 व
 देखभाल  के  लिये  खर्च

 की  गयी  राई

 के  बदलें  में  होता  है  ।  यह  रकम  लगभग  ३०  लाखे  वार्षिक  होती  है
 ।

 इसके  बारे  में  कोई  विवाद

 मूल  अंग्रेजी  म  ।
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 स०  ato  पाटिल |

 है
 ।

 पाकिस्तान  यह  रकम  नियमित  रूप  से  भरदा  कर  रहा  है  शर  यह  भारत  पाक  करार  में  भी  है
 ।

 जिन

 खर्चों  के  बारे  में  विवाद  है  उनकी  बात  लीजिये
 ।  विवाद  इस  बात  पर  है  कि  हम  पूंजी  का  दो  गुना  चाहत

 हैं  ्र  पूर्वी  पंजाब  सरकार
 की

 मांग  चार  गुने  की  है
 ।  इस

 बात  का  समुचित  इलाज  यह  समझा  गया  कि

 तद थें  अस्थायी  भुगतान कर  दिया  जाये  तौर  बाद  में  इस  सम्बन्ध में  दोनों  देशों  के  बीच  पंच  फैसले

 द्वारा  sear  किसी  ar  साधन  से  उसका  afeara  निर्णय  कर  लिया  जायेगा  ।  पाकिस्तान  ने  इस

 we  रकम  में  से  केवल  २५  लाख  सदा  किया  है और  बाकी  रकम  Co  लाख  रह  गयी  है
 ।  यह  झगड़े

 शर न  झगड़े  वाली  रकमों  की  बात  है  |

 सैं  इस  मामले  में  सारे  इतिहास
 को

 नहीं  लेना  परन्तु  जैसा
 कि  माननीय  महिला

 सदस्य

 ने  कहा  मैं  यह  श्राइवासन दें  सकता  हूं  कि  यदि  पाकिस्तान इस  नहरी
 पानी  विवाद  काश्मीर

 विवाद के  साथ  ही  मिला  कर  हल  करना  चाहता  तो  हम  भी  इस  सम्बन्ध  में  सहायता  करने  को  तेयार

 हैं  क्योंकि  हो  सकता  है  कि  दोनों  विवाद  एक  साथ  सुलझ  जायें  ।  परन्तु  यदि  यह  विवाद  fae  है  कौर

 इसका  सम्बन्ध  देश  के  लाखों  कृषकों  से है ग्रौर  पाकिस्तान  अरथ  ता  भारत  के  लाखों  लोगों  का  इससे

 सम्बन्ध  तो  इसका  निर्णय  समझौते  द्वारा  ही  हो  जाना  चाहिये  |  जहां  तक  भारत
 का  सम्बन्ध

 है  वह

 उसे  राजनीतिक  समझता  ही  नहीं  ।  यह  बात  मैं  इस  सदन  तथा  प्राय  सदन  में  भी
 कई  बार  स्पष्ट  कर

 चुका  हूं  ।  हम  इसे  alan  ढंग  का  विवाद  मानते  हैं  ।  झर  जैसा  कि  मैँने  कहा  था  कि
 इसे  भारत  कौर

 पाकिस्तान की  जनता  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  हल  किया  जाना  है
 ।  १६४८  के  भारत-पाक  करार

 का

 भी  यही  श्राघार है  ।  अन्यथा  इन  सारी  aa  को  स्वीकार ही  न  किया  जाता  |

 पाकिस्तान  से  मेरी  यह  adie  है  कि  उन्हें  इस  विवाद  को  काश्मीर  के  साथ  नहीं  जोड़ना

 चाहिये  ।  वह  इस  मामले  को  श्रमिक  कौर  कृषि  के  दृष्टिकोण  से  देखें  तो  २४  घंटों  में  मामला  हल  हो

 सकता  है
 ।

 इसी  कारण  विश्व  बैंक  ने  इस  समस्या में  कुछ  रुचि  प्रदर्शित की
 wea

 उसका  इससे

 कुछ  सम्बन्ध ही  नहीं  था  ।  उनका  विचार  था  कि  यह  विवाद  at  में  राजनीतिक रूप
 धारण

 कर
 लेगा  ।

 इस  प्रकार तो  इस  समस्या का  पन्त  नहीं  हो  सकता  ।  इसी  कारण  विश्व  बैंक  ने  सुझाव  दिया  कि

 थी  प्रश्न  समझ  कर  इसे  हल  करने  की  कोशिश की  जानी  चाहिये  ।  १९४५२  से  विश्व  बैंक  इस  समस्या

 को  सुलझाने  में  लगा  है  रोक  १६५४ में  उसने  अपनी  प्रसिद्ध  प्रस्थापनाश्रों को  प्रस्तुत  किया  था

 स्थिति  कया  है
 ?  भारत  की  यह  इच्छा  है  कि  इस  विवाद  को  गथिक  विवाद  समझा  जाय  ।

 स्तान  के  लोगों  प्रौर  किसानों  को  पानी  मिले  ।  इसी  प्रकार  भारत  के  किसानों  को  भी  पानी  मिलें  ।  इस

 लिये  जल्दी
 से

 जल्दी
 यह  प्रबन्ध  कर  दिया  जाय  कि  पाकिस्तान  जो  पानी  पूर्वी  नदियों  से  रहा  है

 वह

 wa  पश्चिमी
 नदियों

 से  ले  ।  इसके  लिये  जो  खर्चा  करना  पड़ेगा  वह  भारत  सहन  कर  लेगा  ।  प्रौर
 भारत

 वह  खर्चा  भरदा  करेगा  जो  कि  इस  परिवर्तन  के  seem  से  बनाई  जाने  वाली  नहरों  पर  किया  जाने  वाला

 उचित  खर्चा  होगा  ।  यदि  इस  पर  विवाद  हो  तो  विश्व  बैंक  goat  कोई  ag  अभिकरण  जो  समझौता

 करायेगा उसे  हम  मान  लेंगे
 ।  परन्तु  यदि  पाकिस्तान  सामान्य  पानी  लेने  के  अतिरिक्त  इन  नहरों को  अपने

 विस्तार  प्रौढ़  विकास  के  लिय  प्रयोग  करना  चाहता  है  तो  उसे  यह  अधिकार  होगा  |  पर  इस  मतलब  के  लिये

 नहरों के  निर्माण  में
 जो

 व्यय  होगा  उसके  लिये  हम  सारा
 धन  नहीं दे  सकते  ।  इन  नहरों  के

 निर्माण
 पर

 जो
 समुचित

 व
 सीधा  खर्चा  होगा  उसे  परस्पर  निर्णय  से  तय  जो  होगा  वह  हम  दे  दगे  ।  यह  रकम  चाहे  ३०

 ४०,  अथवा  ५०
 करोड़  रुपये  हो  पर

 इस
 के  लिये  हम  वचनबद्ध  इसमें भी

 भारत
 को  हानि है  क्योंकि

 निर्माण
 की

 जो
 लागत  दस

 वर्ष
 पूवे  थी  वह  राज  नहीं  है

 ।  यदि
 दो  वर्ष  और  मामला इसी  तरह  रहा  तो

 खर्चा  तौर  अधिक  हो  जायेगा
 ।

 परन्तु  किसी  भी  हालत  में  हम  भ्र पने  वचन  पर  कायम  हैं

 अब
 एक

 अन्य
 जो

 कि  इस  सदन  शर  दूसरे  सदन  में  भी  पूछी  गई  कि  पाकिस्तान न  कुछ

 नहरें  बनाई  हैं  प्रौर
 वह  उनसे  पानी  ले  रहा  तो  हम  उसके  लिये  अदायगी  कयों  नहीं  कर  यह  बड़ा
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 उचित  seat है  जो  कि  हमसे  पूछा  गया  है
 ।

 बिना  मूल्य  दिये  किसी  वस्तु  के
 उपयोग

 का
 औचित्य  सिद्ध

 नहीं  हो  सकता ।  मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  भारत  किसी  समय  भी  अपनें वचन  से  हटने  को

 तैयार  नहीं  ।  इसमें  दोष  यह  है  कि  थोड़ा-थोड़ा  देने  से  काम  नहीं  चलता  इससे  समस्या  के  हल  होने

 में  भी  देरी  होती  है  ।  हम  इस  समस्या  को  पूरे  रूप  से  शीघ्र  सुलझाने के  पक्ष  में  इसका  कारण  यह  है

 कि  समय  व्यतीत  होने  पर  निर्माण  खर्चे  के  बढ़  जाने  की  सम्भावना  पौर  साथ  ही  हमें  जल  प्राप्त  करने

 की  भी  जरूरत  है  हमने  विश्व  बैंक  के  सामने  यह  बात  स्पष्ट  कर  दी  है  कि  हम  देना  चाहते हैं  औरते दे  भी

 चके  होते  ।  जो  मिलाने  वाली  नहरें  तक  बन  चकी  उसकी  भी  कुछ  झ्रंशों में  प्रदाय गी  wa  तक

 कर  दी  गयी  होती  ।  मनासिब  प्रदाय गी  करने  से  हमने  कभी  भी  इन्कार नहीं  किया  है  ।

 हमारे  समक्ष  एक-दो  बातें  और  श्राती  हैं  कि  क्या  होगा  प्रौर  विमान  कया है

 कई  बार  सदन  में  कही  जा  चुकी  है  कि
 पाकिस्तान  ge¥o F et Ae a में  इन  नहरों  से  १००  लाख  एकड़  फीट

 पानी  लता  था  ।  यह  मात्रा  काफी  बड़ी  है  ।  अरब  उसे  इतना  पानी  पश्चिमी  नदियों  से  प्राप्त  करना  चाहियें  |

 इन  नदियों  की  पानी  की  मात्रा  पूर्वी  नदियों  से  चार  गुना  अधिक  है
 ।  यह  नहीं कि

 हम  पाकिस्तान  को

 असम्भव  बात  करने  को  कह  रहे  हैं  ।  उन्होंने  स्वयं  भारत-पाक  करार  में  एसा  करना  स्वीकार  किया  श्र  ।

 इसलिये उसे  करना  ही  चाहिये  ।

 राज  स्थिति  यह  है  कि  पाकिस्तान  ने  जो  नहरें  बनाई  हैं  उनसे  ५०  लाख  एकड़  फीट  पानी

 तो  वह  ले  ही  रहा हा  है
 ।

 यह  लगभग  वाघा  है  कौर  प्रयत्न  करने  पर  यह  कमी  भी  पूरी  हो  सकती
 है

 awa  afoereat  site  ware?  तो  परन्तु यह  हो  जायेगा  ।  जितना  पानी  पाकिस्तान  पूर्वी  नदियों

 से  लेता  चला  ग्रा  रहा  है  उसका  ५०  प्रतिशत  तो  वह  प्राप्त  कर  ही  लंगा  ।  तो  प्रश्न  है  कि  राधे  के  लिये

 उसे  नहरें  बनानी  होंगी  ।  शहरों  जब  वह  बन  जायेंगी  भारत-पाक  करार  क  च्  हम  उसकी  Wary

 कर  देंगे
 |  झगड़ा कुछ  भी  परन्तु  पाकिस्तान  कुछ  कर  ही  नहीं  रहा  |  हमने  इसके  लिये  कई  बार  भ्रान्ति

 तिथि  की  बात  की  है  ।  परन्तु  यह  कोई  बहुत  weet बात  नहीं  ।  यह  पाकिस्तान को  धमकी  नहीं  ।

 कियां  देने  म  हम  पाकिस्तान की  नकल  नहीं  करना  चाहे  वे  कितनी ही  धमकियां देते  रह  ।

 शाली  पुरुष  waar  शक्तिशाली  राष्ट्र  धमकियों  में  विश्वास  नहीं  करते  |  हम  चाहते हैं  कि  १९६२  में

 हम  उस  जल  को  प्रयोग  करने  में  समर्थ  हो  जायें  जो  कि  हमारे लिये  है  ।  लोग  कहते  हैं  कि  उसे  राज

 ही  क्यों  नहीं  प्रयोग  कर  लिया  जाता  ।  तीन-पांच वर्ष  की  प्रतीक्षा  का  मतलब  व्या  है
 ?

 शायद  कुछ

 माननीय  सदस्य  मामले  के  कानूनी  मसले  को  नहीं  समझते |  यदि  पाकिस्तान भी  हमें  अपने  १००  लाख

 एकड़ फीट  पानी  को  प्रयोग  करने  के  लिये  कहें  तो  हम  उसे  प्रयोग  नहीं  कर  सकतें  ।  उसके  लिये  हमें  अ्रपनी

 नहरों  का  निर्माण  करना  होगा  ।  इस  जल  को  लेने  के  लिये  सरहद  तौर  राजस्थान  कीਂ  नहरें  ठीक

 रहेंगी ।

 राज  चाहे  कुछ  कहें  हम  १९६२  से  झ्रागे-पीछे नहीं  हो  सकते  ।  इसे  धमकी  समझा  नहीं  जाना

 चाहियें  |  हमने  पाकिस्तान  को  उसस ेप्रार्थना की  कि  वह  १९६२  तक  नहरें बना  ले  ताकि

 बाद  में  यह  न
 कहा  जाय  कि  भारत  नें  एक  दम  पानी  रोक  लिया  कौर  पाकिस्तान  जल  से  वंचित  रह  कर

 सुखा
 हो

 गया
 ।

 ग्रोवर  बातों
 को

 बढ़ा-चढ़ा  कर  कहा  जायेगा
 कि

 लाखों  किसान  भूखों
 मर

 रहे  हैं
 ।  यदि  हम

 उन्हें  पानी  न  भी  दें  तो  भी  वह  अपनी  जरूरत  से  १०  प्रतिशत  भ्रमित  जल  उपलब्ध कर  सकते  हैं  ।  €०

 प्रतिशत  जल
 संसाधन

 पाकिस्तान  के  पास  है
 ।  पर  प्रचार  यह  किया  जा  रहा  है  कि  पाकिस्तान  को

 रेगिस्तान  बनाया  जा  रहा  हू
 ।

 हमन  १९६२  का  समय रखा  है  |  तौर  उस  समय  तक  पाकिस्तान

 नहरें  बना
 सकता  मैत्रीपूर्ण  ढंग  से  भारत

 से
 फैसला  कर  सकता  है  ।.

 बात  स्पष्ट  कि
 १९६२  सें  पूर्वे जब  तक  भी  हम  अपनी

 सरहद  भ्र  राजस्थान
 की

 नहरों
 के

 लिये
 पानी  लेनें  के  योग्य  होंगे  पाकिस्तान  को  अपनी  नहरों  का  निर्माण  कर  लेना  चाहियें  ।  पाकिस्तान  जड़े



 awe  राष्ट्रपति  से  सन्देश  २०  १६४५८

 स०  ato  पाटिल |

 अ्रपनी  नहरें  बनवा  तो  भारत  वचन  पुरा  यदि  इससे  पहले  निर्णय  हो  तो  पहलें

 भी  कर  देगा  |  आखिरकार नहरों  का  निर्माण  करने  कौर  परस्पर  फैसला  होते-होते  भी  समय  तो  लग

 ही  जायेगा  |

 विश्व  बैंक  का  जहां  तक  सम्बन्ध  मेरा  प्रौढ़  भारत  सरकार  का  यह  विश्वास  है  कि  वह  प्रिया

 ही  काम  कर  रहा  है  ।  वह  ईमानदारी  से  प्रयत्नशील  है  कि  दोनों  देशों  में  बातचीत  ate  समझौते  से  यह

 समस्या हल  हो  जाये  ।  यदि  वह  कुछ  सहायता  कर  सके  तो  वह  इसके  लिये  तैयार  है
 |  परन्तु यदि  हम

 उनके  बिना  कर  लें  तब  भी  उनको  उतनी  ही  प्रसन्नता  होगी  ।

 ३१  १९५७ को  तदर्थ  करार  की  भी  gala  समाप्त  हो  गयी  क  के  करार  भीਂ  ३१

 gexy  को  समाप्त  हो  गये  ।  हम  बिना  किसी  करार के  एक  सामान्य  मौखिक  समझौता

 है  श्र  हमने  विषव  बैंक  से  कह  दिया  है  कि  हम  १९६२  तक  पानी
 वापिस  नहीं

 कौर  हम  वापिस लेने

 की  स्थिति में  भी  नहीं हैं  ।

 अ्रन्तिम  बात  यह  है  कि  जब  विश्व  बैंक  के  उपप्रधान  श्री  इलिफ  भारत  जाये  तो  कहा
 गया  कि

 वह  इस  सम्बन्ध में  कोई  तजवीज  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ।  परन्तु  कोई  गोपनीय बात  नहीं  थी  ।  वह  च
 कौर

 चले  गये  कौर  कोई  खास  बात  नहीं  हुई  ।  लोग  यों  ही  अन्दाज़े लगाने  लगते  हैं  ।  श्री  इलिफ  कोई  ऐसी

 ग्र सीधा  तजवीज  लेकर  नहीं  ara  थे  जिससे  कि  उथल-पुथल हो  जाती  ।  विश्व  बैंक की  यह  इच्छा

 अ्रवद्य  है  कि  नहरें  बन  जाने  पर  ५०  लाख  एकड़  फीट  को  प्रतिस्थापित करने  का  रास्ता  निकाला  जायें  ।

 चाहे  इसके  लिये  कोई  भी  साधन  प्रयोग  में  लाया  जाय  ।

 एक  यह  भी  बात  है  कि  प्रकृति  नें  भारत-पाक  क्षेत्रों  की  व्यवस्था इस  ढंग  से  की  है  कि  भारत

 जलादाय  बना  कर  जल  का  प्रयोग  कर  सकता  है  ।  यह  हमारा  दोष  तो  है  न  ही  हमने  प्रकृति से  कुछ

 ठेका  ही  लें  रखा  है  कि  पाकिस्तान  को  हानि  हो  श्र  भारत  को  लाभ  ।  इसलिये  ये  छोटी-छोटी  बातें  हैं

 ्र  विशव  बैंक  इन  कठिनाइयों  को  दूर  करवाना  चाहता  है  ।  पाकिस्तान  १००  लाख  एकड़  फीट  पानी

 कहां से  लेगा  ?  पूर्वी  नदियों  का  चाहे  वह  पश्चिमी  नदियों  से  ले  अथवा  पश्चिमी  कौर  पूर्वी से

 मिला कर  ले  ।  हम  पूर्वी  नदियों  से  जल  की  यह  मात्रा  नहीं  दे  सकते  |  ate  यदि  कोई  बदला-बदली

 हो  तो  कुछ  wer  पश्चिमी नदियों  से  लिया  जा  सकता है  |

 यह  नया  दृष्टिकोण  परन्तु  इसके  सम्बन्ध  में  विस्तार से  कुछ  नहीं कह  क्योंकि  उनका

 अभी  मुझे  भी  पुरा  पता  नही ं।

 मैं  सभा  को  यह  श्राइवासन  देता  हूं  कि  भारत  के  हितों  का  जहां  तक  सम्बन्ध  उन  लाखों

 किसानों का  सम्बन्ध  जिसको  इस  पानी  से  लाभ  होना  भारत  काफी  जागरूक है  ।  हम  उस  सम्बन्ध

 में  कोई  भूल  नहीं  होने  देंगे  ।  इससे  सदन  को  विश्वास  हो  जायेगा  कि  भारत  सरकार  विश्व  बैंक  ने

 safest a  जो  प्रयत्न  किये  हैं  उनका  उद्देश्य  यही  था  कि  इस  समस्या  का  हल  शीघ्र  हो  जाय  |

 राष्ट्रपति  से  सन्देश

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मुझे  सदन  को  बताना  है  कि  मुझे  राष्ट्रपति  से  निम्न  सन्देश  मिला  है

 १९४५८  को  एक  साथ  समवेत हुई  दोनों  aaa  को  मैंने  अभिभाषण

 दिया  था  उसके  लिये
 लोक-सभा

 के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त  किये  गये  धन्यवाद  मुझे

 परम  संतोष  है  पी

 इसके  पश्चात  लोक-सभा  २१
 १९५८ के  ११  बजे  तक  के  लिये  स्थगित हुई

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 श्री  रास  नें  दिल्‍ली  में  पटेलनगर  तथा  उसके निकट  के  क्षेत्रों  में  जहरीली  गैस

 फलने की  भ्रांत  स्वास्थ्य  मंत्री  का  ध्यान  दिलाया  |

 स्वास्थ्य  मंत्री  ने  उस  सम्बन्ध  में  एक  वक्तव्य  दिया  ।



 avg [  दैनिक  संक्षेपिका |

 विषय

 जोबन  बीमा  निगम  के  मामले  के  बारे  में  जांच  ध्रायोग के प्रतिवेदन के  प्रतिवेदन  के  सम्बन्ध  में  प्रस्ताव  ८०६६-२६

 भारत के  जीवन  बीमा  निगम  के  कार्यों के  बारे  में  जांच  आयोग की  रिपोर्ट  पर

 विचार  कर  सम्बन्धी  प्रस्ताव  पर  चर्चा  जारी  रही  ।  प्रधान  मंत्री  तथा

 वैदेशिक-कार्यो  ait  वित्त  मंत्री  जवाहरलाल  ने  वाद-विवाद

 का  उत्तर दिया  ।  श्री  जवाहरलाल  नेहरू  द्वारा  १९  geuc  को

 प्रस्तुत  स्थानापन्न  प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 १९५७-५८ के  लिये  भ्रनुपुरक  अनुदानों  की  मांगें  )  दे

 वर्ष  १६५७-५८ के  लिये  राय-व्यस्क  के  बारे में  भ्रनुपूरक  भ्रनुदानों

 की  मांगों पर  आगे  चर्चा  जारी  रही  ।

 ७  घन्टे  की  चर्चा  GREW

 श्रीमती  तारकेश्वर  सिन्हा  ने  भारत-पाकिस्तान  नहरी  पानी  विवाद  के  बारे में

 १२  १९५८  को  पूछे  गये  तारांकित  प्रश्न  संख्या  Ad  के  उत्तरों

 से  उत्पन्न  होने  बाली  बातों  पर  राधे  घंटे  की  चर्चा  उठायी

 सिंचाई  तथा  विद्युत  मंत्री  स०  का
 ०

 पाटिल  ने  वाद-विवाद  का  उत्तर  दिया  |

 राष्ट्रपति से
 सन्देश  ए

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  लोक-सभा  को  राष्ट्रपति  से  प्राप्त  निम्नलिखित  सन्देश  की

 सूचना दी  :--

 20.0  ae Os  को  एक  साथ  समवेत  हुई  दोनों  संभागों  को  मैंने  जो

 अ्रभिभाषण  दिया  उसके  लिये  लोक-सभा के  सदस्यों  द्वारा  व्यक्त

 किये  गये  धन्यवाद  से  मुझे  परम  संतोष  है  4.0

 २१  १९५८  के  लिये

 वर्ष  PEUG-F EAS  के  लियें  भ्रनुपूरक  भ्रनुदानों  की  मांगें  पर

 चर्चा  तौर  गैर-सरकारी सदस्यों  के  विधेयक
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